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 पर  विचार किया  है  ;  यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  कोई  निर्णय  किया गया  है  ?

 ई
 निर्णय  किया श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  में  नहीं  समझती  कि  सरकार  ने  इस  संबंध  में

 श्री  गोरे
 :  क्या  यह  सच  है  कि  मिस्र  के  राजदूतावास के  कुछ  एक  प्राधिकारी  शीघ्र  ही  इन

 बन्दियों  से  मिलने  के  लिये  वहां  जा  रहे  हें
 ?

 paral  sett  वेतन
 :  जी  यह  सच  है  ।

 far  गोरे  :  क्या  उनसे  यह  कह  दिया  गया  है  कि  वे  वहां  की  सरकार  से  यह  अनुरोध करें किवे करें  कि  वे

 श्री  रानाडे को  अधिक  सुविधायें  दें  जिन्हें  कि  वहां  पर  २८  वर्षों  की  सजा  दी  गयी  है
 ?

 faa  ait  में
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 '  श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन
 :

 में  यह  तो  ठीक  प्रकार से  नहीं  जानती  कि  उन्हें  क्या  क्या  हिदायतें  दी

 गयी  है  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  वे  भारतीय  बन्दियों  की  दशा  का  निरीक्षण  करेंगे  कौर  उनके  हितों

 के  संबंध  में  विचार  करेंगे  ।

 श्रीधर
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  पुर्तगाली  प्राधिकारी श्रीमती  जोशी  को  आधार  पर  नहीं

 छोड़ना  चाहते
 कि

 उनके  मतानुसार वह  गोझा  की  राष्ट्रजन  है  ;  यदि  तो  क्या  सरकार  वहां  के

 प्राधिकारियों को  चेतावनी  देगी  कि  भारतीयों  are  गोझा  निवासियों में  भेद  करना  व्यथे  है  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  जी  यह  सच  है  कि  पु तंगा ली  प्राधिकारियों ने  श्रीमती  जोशी  को

 इस  प्राधा  पर  छोड़ने  से  इनकार  कर  दिया  गया  था  कि  वे  भारतीय  राष्ट्रजन नहीं  हैं
 ।

 इसी  लिये

 तो  हमने  श्रीमती  जोशी  के  राष्ट्रीयता  संबंधी  प्रमाण  पत्र  प्रस्तुत  किये  थे  ।  इसਂ  पर  उन्होंने  यह  कहा

 कि  जब  तक  यह  सिद्ध  न  हो  जाये  कि
 उनके  पति

 श्री  जोशी  भी
 विवाह  के  समय  भारतीय  राष्ट्र जन

 तब  तक  उन्हें  रिहा  नहीं  किया  जायेगा  ।  जब  हमने  उनके  पति की  राष्ट्रीयता  का  प्रमाण-पत्र

 भी  प्रस्तुत कर  दिया  है  ।

 fat  Ato  Fo  गायकवाड़  :  इस  समय  गोझा  की  जेल  में  कितने  भारतीय  हूं
 ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन :  मेंने  प्रभी  कभी तो  इसका  उत्तर  दिया  है  |

 महोदय  :  मेरा  ख्याल  है  तीन  भारतीय  |

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेन  :  श्रीमती  जोशी  के  अ्रतिरिक्त  तीन  ate  भारतीय  ।

 fat  गोरे  :  इसਂ  बात
 को

 ध्यान  में  रखते  हुये  कि  श्री  रानाडे  को  २८  ae  कैद  की  सजा  दी  गयी

 क्या
 सरकार  मिस्टर

 के  राजदूतावास के  va  पदाधिकारी  को
 यह  हिदायत दे  दें  कि  वे  पृर्तंगाली

 सरकार से  उनके  संबंध  में  बात  करें  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  में  उस  प्रश्न  का  उत्तर  पहले  ही  दे  चूका  हुं  ।

 श्री  आसर  क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  जुलाई  मास  के  श्राखिरी  सप्ताह  में

 समाचार  पत्रों  में  यह  समाचार  प्रकाशित  हम्ना  था  कि  श्रीमती  जोशीਂ  को  ६  जुलाई  को

 रिहा  कर  दिया  गया  था  कायदा  हां  तो  क्या  सरकार  ने  यह  जानने  का  प्रयत्न  किया  है

 कि  यह  गलत  खबर  क्यों  फैलाई  गई  थी  कौर  नया  इसमें  पु तंगा ली  प्राधिकारियों  का  भी  कोई

 हाथ

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेंनन  :  मूझे  यह  नहीं  पता  हूँ  कि  यह  गलत  खबर  वलिक  फैलाई

 गई  थी  यह  सच  है  कि  समाचार  पत्रों  में  यह  खबर  प्रकाशित  हुई  थी  ।  बाद  में

 हमने  उसकी  जांच  की  थी  ate  हमें  यह  ज्ञात  gar  कि  यह  खबर  गलत  थी  ।

 कपड़े  की  कीमतें

 +

 श्री  श्रीनारायण दास
 1१५८५,

 सरदार  इकबाल  fag  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  छः  महीनों  में  भारत  की  कपड़े  की  मुख्य  मुख्य  मंडियों  में  कीमतों  का  रूख

 केसा रहा  है  ;

 मल  भ्रंग्रेजी  में
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 क्या  यह  सच  है  कि  कीमतों  में  निरन्तर  कमी  हो  रही  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं  ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :
 मुख्य  मुख्य  मंडियों में

 कीमतें

 लगभग  स्थिर  ही  रही  बहुत  उतार  चढ़ाव  |

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 गिरने  श्रीनारायण इस  समय  की  कीमतें  पिछले  वर्ष की  तुलना  में  कैसी हैं  ?

 tent  सतीश  इस  वर्ष  महीन  भ्र ौर  भ्र त्या धिक  महीन  कपड़ों  की

 कीमतें  गत  वह  की  कीमतों  की  तुलना  में  कम  हैं  |

 श्री  श्रीनारायण  दास  कया  इस  संबंध  में  कोई  जांच  की  गयी  है  कि  उत्पादन  शुल्कों  में

 कमी  होने  पर  भी  कीमतों  में  कमी  क्यों  नहीं  हुई  है  ?

 श्री  सती दा  उत्पादन  शुल्कों  को  फिर  से  वसा  ही  कर  दिया  गया  है  ।  कुछ  एक

 वस्तुओं  में  रियायत  दी  गयी  है  ।  महीनਂ  श्र  अत्यधिक  महीन  कपड़ों  की  कीमत  में  थोड़ी  सी  कमी

 हुई है
 ।  परन्तु  मोटे  सनौर  मध्यम  प्रकार  के  कपड़े  में  लगभग  कोई  भी  कमी  नहीं  हुई  है  ।

 परी  हथकरघा  बोल  तथा  हथकरघा  बुनकरों  कुछ  संस्थाओं

 ने  सरकार  का  ध्यान  इस  झोर  ee  नहीं  किया  है  कि  हाथ  द्वारा  बुने  हुये  कपड़े  की  कीमतें

 बहुत  गिर  गयी  हें  कौर  इस  प्रकार  से  बहुत सा  कपड़ा  इक्ट्ठा  हो  गया  है  ?

 श्री  सती दा  चन्द्र  :  हां  ।  हथकरघा  कपड़े  का  उत्पादन  तो  बढ़  गया  परन्तु  उसकी  बिक्री

 इतनी  श्रमिक  बढ़ी  नहीं  है  ।  ores  कि  दुर्गापूजा  we  दीवाली  के  दिनों  में  इसकी  बिक्री

 बढ़  जायेंगी  |

 श्री  न०  मुनि स्वा भी  :  क्या  उत्पादन  शुल्क  को  वही  रूप  दे  देने  के  परिणाम

 इस  कपड़े का  उत्पादन  देश  की  मांग  प्रौढ़  विदेशों  में  मांग  के  ware  ही  किया  जायेगा
 ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  उत्पादन  शुल्क  के  इनਂ  परिवर्तनों  का  उत्पादन  पर  भी  कुछ  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 मोटे  कपड़े  के  निर्माताओं  में  wa  यह  प्रवृत्ति  दिखाई  दे  रही  है  कि  वे  मो  कपड़े  की  अपेक्षा  we  मध्यम

 कपड़े  का  निर्माण  करना  चाहते  हें  क्योंकि  उसके  लिये  अरब  अधिक  मांग  है  ।

 श्री  क्या  शक्ति  चालित  करघों  से  तैयार  किये  गये  कपड़ों  का  मिलों  द्वारा  विधायक

 करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ?

 श्री  सिद्ध  चन्द्र  :  में  नहीं  कह  सकता  शक्ति  चालित  करघे  स्वयं  ही  छोटी  मिलों  के  समान
 a
 a  |

 श्री  मेरा  तात्पयें  विधान  से  है  ?

 श्री  सतीश  मुझे  इस  बारे  में  ज्ञान  नहीं  है  ।  परन्तु  मेरा  विचार  है  कि  उसके  किसी  मिल

 में  विधायक  करने  पर  कोई
 wy  प्रतिबन्ध

 नहीं  है  ।

 मूल  भ्रंग्रेजी  में  ।

 1Processing,
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 श्री  रा०  क०  कया  मंत्री  महोदय  यह  बताने  की  कपा  क  गे  कि  क्या  मिल-मालिक  कपड़े

 की  जात  में  हलके  रीड  ate  पीक  चला  उसको  हल्की  बना  कर  सस्ता  बेचने की  कोशिश कर  रहे

 श्री  सती दा  ऐसी  कोई  शिकायत  तो  उसकी  तहकीकात  की  जायेगी ।

 श्री  रा०  क०  बर्मा  कया  माननीय  मंत्री  टेक्सटाइल  इन्क्वायरी  कमेटी  की  रिपोर्टे को  देखा

 जिसमें  साफ  बताया  गया  है  कि  मिल-मालिक  कपड़े  की  जात  में  हलके  रीड  श्र  पीक  चला  कर

 उसको  हलकी  बना  कर  सस्ता  बेचने  की  कोशिश  करते  हें  ?

 श्री  गजराज  सिंह  :  उन्होंने पढ़ी  नहीं  है  ।

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री
 लाल  बहादुर

 :  रिपोर्ट
 में  कहा  गया  तो

 उन्होंने  उपाय  भी  बताया है  ate  जो  उपाय  उन्होंने बताया  उसके  अनुसार  कार्यवाही  करने
 की

 कोशिश  की  जायेंगी  ।

 रामेश्वर  टाटिया
 :

 लगभग  ३०  जो
 कि  उत्पादन  शुल्क  में  रियायत  प्राप्त  करने  से

 पहले  ही  बन्द  हो  गयी  at  भी  बन्द हैं
 ।

 सरकार  केवल  शोलापुर  मिल  को  ही  चला  रही  है
 |

 क्या

 सरकार इसी  प्रकार  से  प्राय  मिलों को  भी  चलाने  के  प्रश्न  पर  विचार कर  रही  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  श्ञास्त्री  )
 :  बन्द  हुई  मिलों  को  फिर  से  चालू

 करने  के  लिये  कई  बातों  पर  विचार  करना  पड़ेगा  ।  प्रत्येक  सिल  की  अपनी  अपनी  स्थिति  है  ।  सभी  के

 अलग  कारण  हैं  ।  हम  निश्चय  ही  उनके  कारणों  पर  विचार  करेंगे  कौर  कपड़ा  जांच  समिति

 की  रिपोर्ट  में  की  गयी  सिफारिशों  को  दृष्टि  में  रखते  हुये  हम  यथासंभव  अधिक  से  अधिक  प्रयत्नਂ

 करेंग े।

 प्रशासन  का  विकेन्द्रीकरण

 श्री  राम  कृष्ण

 सरदार  इकबाल  सिंह  :

 डा०  राम  सुलग  सिंह  :

 |
 श्री  दीवाने  ठप्पा

 रामी  रेड्डी  :
 |  श्री

 at  केशव  :

 क्या  योजना  मंत्री  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  जिसमें  यह  बताया  गया

 हो

 कित-किन  राज्यों  ने  सामु  दायिक  विकास  तथा  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  में  प्रशासन  के

 प्रजातान्त्रिक  विजेन्द्री  करण  के  लिये  स्थापित  किये  गये  अ्रध्ययन  मंडल  की  सिफारिशों  को  स्वीकार

 कर  लिया  है  ;

 किन-किनਂ

 राज्यों  ने  उन
 सिफारिशों  को  कार्यान्वित

 कर  दिग
 श्र

 मूल  ata  में
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 राज्य  सरकारों
 ने  उक्त  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही

 tats  उपमंत्री  इया०  wo  से  (7).  सभा-पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जाता है
 ।  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ७७]

 श्री  राम  कृष्ण
 :

 विवरण  से  ag  ज्ञात  होता  है  कि  बहुत  से  राज्य  प्रशासन  के  प्रजातान्त्रिक

 विकेन्द्रीकरण
 के  लिये

 विधेयक  तेयार कर  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  क्या  केन्द्रीय

 सरकार इस  संबंध  में  कार्य  को  गति  देने  के  लिये  प्रौर  सभी  राज्य  सरकारों का  पथ  आ प्रददानਂ  करने

 के  लिये  कोई  भ्रामक  विधेयक  तैयार  करने  का  विचार  रखती  है  ?

 श्री  इया ०  तन०  मिश्र  :  हमारा  वास्तविक  उद्देश्य  यही  है  कि  सभी  राज्य  अपनी  wat

 परिस्थितियों  के  wears  विधेयक  तैयार  करें  ।

 fat  राम  कृष्ण  :  किन  किन  राज्यों  ने  इन  संस्थापकों  के  लिये  किसी  गैर-सरकारी  सभापति

 को  नियुक्त  करना  स्वीकार  कर  लिया  है  ?

 श्री  इया०
 wo

 सिर
 :

 में  समझता  हूं  कि  इस  प्रदान  पर
 सभा

 कई  बार  विचार  कर  चुकी

 योजना  आयोग  का  विचार  यह  है  कि  इस  बात  पर  विचार  करना  राज्य  सरकारों का  काम  है  कि

 सभापति  के  रूप  में  गे  र-सरकारी  व्यक्ति को  नियुक्त  किया  जाये  या  कि  सरकारी  व्यक्ति  को  |

 दिवनंजप्पा  :  उत्तर  में  ताल्लुका  परामर्श  समितियों  तथा  जिला  परामर्श  समितियों  के

 विधानों की  चर्चा  की  गई  |  इस  प्रद्यासनीय  व्यवस्था  में  पंचायतों  की  क्या  स्थिति  होगी  ?

 श्री  इया०  नं०  मिश्र  :  ही  तो  वास्तव  में  उस  ढांचे  का  आधार  है  ?

 शो  बासप्पा  :  सरकार  पंचायतों  की  वित्तीय  स्थिति  को  सुधारने  के  संबंध में  क्या  कार्यवाही

 कर  रही है
 ?

 fat  दया०  न०  सिर  :
 यह  प्रशन  मूल  प्रशन  से  बिल्कुल  भिन्न  है  ।

 श्री  श्रीनारायण दास  :  माननीय  उपमंत्री  ने  यह  बताया  है  कि  सभापति  की  नियुक्ति का

 प्रदान  राज्य  सरकारों पर  छोड़  दिया  गया  है
 ।

 क्या  योजना  झ्रायोग  ने  स्वयं इस  प्रकार  का  सुझाव

 दिया था  ?

 fat  इया०  न०  मिश्र  :
 मेंने  योजना  ara का  विचार  तो  पहले  ही  बता  दिया  है  ।  इस  बात

 का
 निर्णय  करना  राज्य  सरकारों  का  काम  है  कि  क्या  किसी  सरकारी  व्यक्ति को  सभापति  के

 रूप  में  नियुक्त  किया  जाये  अथवा  किसी  गैर-सरकारी  व्यक्ति  को  ।

 श्री  तंगामणि
 :

 विवरण  से  यह  ज्ञात  होता है  कि  मद्रास  राज्य  ने  जिला  बोर्ड  समाप्त कर

 दिये  गौर  विधान
 मंडल  में  एक  ate  विधेयक  पुरःस्थापित किया  गया  है  ।  क्या  यह

 विधेयक  aa  विधि
 बन  गया  है  att  उसमें  बलवन्त  मेहता  समिति  की  सिफारिशों  का  अनुसरण

 किया गया  है  ?

 मूल
 ७  4  में
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 श्री  दया ०  सन्  मिश्र  :
 मद्रास  विधान  मंडल  के  सामने दो  वि  थे  |  एक  विधेयक तो  पास

 हो  गया है  शर  दूसरा  श्रमी  तक  विचाराधीन  है  ।  जहां  तक  मेहता  समिति  के  प्रतिवेदन  के  सिद्धांत

 का  संबंध  उसे  मद्रास  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  है  तौर  उस  दिशा  में  संतोषजनक  प्रगति  हो

 रही
 +
 e  |

 Fett  तंगामणि  :  मेरा  निवेदन  है  कि  प्रदान  संख्या  ’ ? yay  १६३३  को  इकट्ठा
 ले  लिया

 जाये  |

 महोदय  हां
 |  |

 लका
 नभ

 (  श्री  राम  गरीब

 थी  कृष्ण

 १४८७
 सरदार  इकबाल  सिंह

 गी  दो०  चल

 श्री  श्रीनारायण दास

 [  श्री
 प्र०  चे  बुरा  :

 क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि  :

 (#)  ३१  gays  को  लंका  में  रहने  वाले  कितने
 भारतीय  राष्ट्रजनों को  लंका

 सरकार  से  नागरिकता  के  अधिकार  प्राप्त  हो  चुके  थे  ;

 इस  समय  आवेदन  पत्र  रजिस्ट्रेशन  केਂ  कितने  लम्बित  हैं  ;

 ऐसे  कितने  राज्य  विहीनਂ  व्यक्ति  हैं  जिन्होंने  लंका  स्थित  भारतीय  उच्चायोग से

 भारत १५  की  इच्छा  प्रकट  की  है  ;

 उनमें  से  कितने  व्यक्तियों  को  भारत  art  की  अनुमति  दी  गयी  है  ?

 मंत्री  के  सभा  सचिव  सादत  चली  :  जून  १९५८  कमेन्ट

 तक  &¥,5V¥  व्यक्ति  |  उसके  बाद  के  अझ्रांकड़े  उपलब्ध  नहीं हैं  ।

 &, 98  आवेदन-पत्र  जिनमें  ३१,८३६  व्यक्तियो ंने  रजिस्ट्रेशन  के  लिये  आवेदन  किया

 गया  है  ।

 भारत  सरकार  के  मतानुसार  इस  प्रकार  के  राज्य  विहीन  लोगों
 को  बसाने

 की  जिम्मेवारी  लंका  सरकार  की  है  ।  उनके  भारत  a  की  अनुमति  देने  का  काम  लंका

 सरकार का  है  ।

 लंका  सै  स्वदेशी  वापिस  ata  वाले  भारतीय

 +

 aft
 a

 1१६३  ३-
 {  थीन  ०

 रा०  treat
 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बता  की  कृपा  करेंगे कि

 अभी
 तक  कितने  भारतीय

 लंका  से
 भारत  वापिस  at  गये  हैं  ;

 मल  म्रंग्रेजी  में
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 उनमें  से  कितने  व्यक्ति  मद्रास  राज्य  में  बस  गये  और

 उन  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार ने  कुल  कितनी  सहायता  दी  है
 !

 वैदेशिक-कार्यो  मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  चली
 :  १९५४  ३०

 जन  gaas  के  दौरान  ६३,८५२  व्यतीत  ।

 मदरस  सरकार  की  ag  रिपोर्ट  है
 कि  भ्रक्तूबर  2euv  से  28s  तक  की

 अवधि  में  मद्रास  में  ४४,९७१  व्यक्ति  बसे  थे  ।

 (7)  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कोई  भी  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  गई  भारतीय  सीमाशुल्क

 विभाग  में  उनकी  अ्रास्तियों  को  लंका  से  भारत  लाने  के  सम्बन्ध  में  पहले  ही  बड़ी  उदारता  से

 काम  लिया  है  |

 श्री  तंगदिली  :  कया  केन्द्रीय  सरकार  को  इन  व्यक्तियों  को  सहायता  देने  के  संबंध में  मद्रास

 सरकार  से  कोई  प्रस्थापना प्राप्त  हुई  है  ;  प्रौर  यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार की  क्या  प्रति

 किया है  ?

 श्री  सादत  चली  खां
 :

 हां  ।  मद्रास  सरकार  ने  PEXv  में  मद्रास  राज्य  में  बसे  हुये

 उन  व्यक्तियों  की  स्थिति  का  निरीक्षण  करने  के  लिये  एक  विशेष  पदाधिकारी  नियुक्त  किया  था  ।

 aa  विशेष  पदाधिकारी  की  भ्रांतियों  की  वैदेशिक-कार्य मंत्रालय  ने  weet  प्रकार  से  जांच  की

 और  उसके  ये  परिणाम  निकले  है

 (१)  खाने  वाले  सभी  व्यक्ति  अपने  अपने  मूल  घरों  में  वापिस  झा  गये  हैं  ;

 (२)  उन्हें  पनी  सभी  वस्तुओं पौर  कमाई  को  भारत  में  लाने  की  पुरी  सुविधा  बी

 गयी है  ;

 (3)  उनके
 साथ  भारतीय

 सीमा
 शुल्क  विभाग  ने  बड़ी  उदारता पूर्ण बर्ताव  किया  है

 इसीलिये  यह  भ्रनुभव  किया  गया  था  कि  लंका  से  वाले  लोगों  को  कोई  विशेष

 सहायता  देने  की  कोई  नहीं  है
 ।

 मद्रास  सरकार  ने  कुछ  एक  सुझाव

 भेज  परन्तु  उपरोक्त  कारणों  से  ही  हम  उन्हें  स्वीकार  न  कर  सके

 fat  राम  कृष्ण  :  देश  के  अन्य  भागों  में  कितने  व्यक्ति बसे  हैं  ?

 धी  सादत  अरली  खां  :  मेरे  पास  इस  समय  यह  जानकारी  नहीं है  ।

 tat  सिंहासन  सिंह  :  लंका  से  ७  वाले  उन व्यक्तियों  मे ंसे  कितने  प्रतिशत  व्यक्तियों  के

 भारत  में  अपने  घर  जमीनें  थीं  शर  कितने  प्रतिशत  व्यक्ति  घर  तथा  भूमि  विहीन  थे

 श्री सादत  चली  खां  :  इसका  ठीक  ठीक  उत्तर  देना  तो  कठिन  परन्तु में  समझता  हुं
 कि

 लगभग  सभी  लोगों  के  भारत  मकान  घर  शर  जमीनें थीं

 fat मं०
 र्‌०  कृष्ण  :  क्या  लंका  में  हाल  ही  में  भारतीय  व्यापारियों  की  दुकानों  के  लुट  जाने

 ar  फिर
 मुकदमों  इरादी  के  संबंध  में  भारत  सरकार  लंका  सरकार  में  कोई  बात  चीत  हुई  है

 शर  क्या  पीड़ित  व्यक्तियों को  कोई  सहायता  दी  गयी  है
 ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  सादत  श्रली  खां
 :

 लंका  स्थित  हमारे  उक्त  आयुक्त  इस  मामले  की  जांच  कर  रहे  हैं  ।

 श्री हेम  उन  १०,०००  तामील  व्यक्तियों  कितने  व्यक्ति भारत  वापिस  रमो  गये

 जिसको वहां  के  दंगों के  परिणाम  स्वरूप  कोलम्बो  की  पुलिस  चौकियों  में  शरण  प्राप्त  करने  के  लिये

 किया  गया  था  ate  जिन्होंने  भारत  लौटने  की  इच्छा  व्यक्त  की  थी  कौर  माननीय  मंत्री ने

 sit जो  संख्या  बतायी है  उनमे  ऐसे  कितने  व्यक्ति  सम्मिलित हैं  ?

 श्री  सादत  चली  खां
 :

 इसके  लिये  मुझे  पुर्व-सूचना की  श्रावद्यकता  है

 तंगामणि  :  कया  मद्रास  सरकार  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  में  एक  यह
 नहीं

 है  कि  जो  लोग

 लंका  से  भराय  हूँ  उन्हें  रेलवे
 व

 डाक  विभाग  में  नौकरी  के  मामले  में  कुछ  रियायत  दी  जाये  कौर  लंका

 को  निर्यात  करने  के  लिये  भी  कुछ  सुविधायें  दी  जायें
 ?

 श्री  सादत  अली  खां  :  जी  हां  ।

 tat  रामनाथन  चेट्रियार  :  दक्षिण  में  विशेष  कर  मद्रास  राज्य  में  इस  बारे  में  व्याप्त

 अदद  को  ध्यान  में  रखते  हुये  सरकार  ae  उच्चायुक्त  के  परामर्श  से  इस  मामले  पर  शीघ्रता  से

 विचार  करने  ait  उन्हें  प्रावस्था  सहायता  देने  के  बारे  में  क्या  क्या  कार्यवाही  कर  रही है  ?

 fat  सादत  चली  खां  :
 यदि  माननीय  सदस्य  भारत  भराने  वाले  उन  व्यक्तियों  को  भारतीय

 नागरिकता  प्रदान  किये  जाने  की  चर्चा  कर  रहे  तो  उसका  उत्तर  यही  है  कि  इस  कार्य  में

 जनक  प्रगति  हो  रही  है  ।  यदि  are  अनुमति  दे  तो  में  इसे  पढ़  कर  सुना  सकता  हूं  ।

 fara  महोदय  :  यदि  बहुत  बड़ा  न  हो  तो  बाप  पढ़  कर  सुना  सकते  हैं  |

 fat  सादत  wet  खां  :
 सब  से  पहले  भारतीय  तथा  पाकिस्तानी  निवासी  )

 श्रुघिनियम के  अधीन  लंका  की  नागरिकता के  लिये  प्राप्त  आवेदन  पत्रों  का  निर्णय  करने  में

 लिखित  प्रगति  हुई  है

 तक  लंका  में  रहने  वाले  भारतीय  उद्भव  के  व्यक्तियों  को  लंका  की  नागरिकता

 प्रदान करने  के  लिये  238, 2¥  क
 पत्र  प्राप्त

 हुये  थे  ।  उनमें  से  लंका  सरकार ने  तक

 २१,१२७  नद अव दन  पत्र  स्वीकार  किये  हैं  जिनमें  C,GVS  व्यक्तियों  को  नागरिक माना  गया  है  ।

 ७,३९२  ग्रा वदन  पत्न  वापिस ले  लिये  गये थे  ।  फिर  १६४५८ तक  २,२७,३६१  आवेदन  पत्रों  का

 fata  कर  दिया गया  था  जिनमें  G,9%,  ३  १६  को  नागरिकता  प्रदान  करने का  था  ।  इस  समय

 केवल  €,६७२३  अवसर  पत्र  |

 यह  तो  बात  हुई  लंका की  नागरिकता  की  ।  जून  १९५८  के  तरन्त  तक  भारतीय  उच्चायुक्त के

 पास  भारतीय
 नागरिकता

 के  लिय  २१,२९४  के  ग्रावेदन पत्र पहुंचे थे पत्र  पहुंचे  थे
 |

 हमारे  उचायुक्त केवल  उन्हीं

 लोगों को  वापिसी  के  प्रमाण पत्र  देते  हैं  जोकि  भारतीय  नागरिक  के  रूप  में  रजिस्टर  हों  जिनके

 पास  भारत  यात्रा  के  प्रमाण पत्र  हों  ।

 गजनी  सुनाया  झ्र स्ब लम्  क्या  मद्रास  सरकार  ने  यह  भी  सिफारिश की  है  कि  उन  लोगों  को

 रोजगार  प्रदान  करने  के  लिये  उस  क्षेत्र  में  लघु  उद्योग  प्रारम्भ  किये  जायें
 ?

 fat  सादत  प्र् लो  खां
 :

 मद्रास  सरकार  ने  तो  कई  सिफारिशें  भेजी  परन्तु  उक्त  कारणों से  हम

 उन्हें  स्वीकार न  कर  सके  |

 मूल  अंग्रेजी  में
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 tat  पान  पिल्ले
 :

 भारतीय  उच्चायोग  को  जिन  लोगों  ने  झ्रावेदन-पत्र  भेजे  उनमें  से  ऐसे

 कितने  लोग  हूँ  जिन्हें  पहले  लंका  की  नागरिकता प्राप्त  हो  गई  परन्तु  उन्होंने फिर  भारतीय

 नागरिकता  के  लिये
 आवेदन

 किया  ।

 थी  सादत  झलो  खां  :
 इसके  लिये  मुझे  gd  सूचना  की  आवश्यकता है  ।

 पथी  रंगा
 :

 क्या  सरकार ने  इन  लोगों को  भी  पाकिस्तान से  भराये  हुये  शरणार्थियों के  समान

 ही  सहायता  देने की
 आवश्यकता

 पर  विचार किया  है  ;  भ्र ौर  यदि  तो  कया  सरकार  इस

 मामले  पर  शीघ्र  ही  विचार  करेगी
 ?

 tat  सादत  wet  खां
 :

 मैंने  इस  का  उत्तर देने  का  प्रयत्न किया  है  ।  मैं  ठीक  प्रकार से

 नहीं  जानता  कि  इन  व्यक्तियों को  किस  प्रकार  की  सहायता  दी  गयी  है  ।  मैं  इस  बारे  में  जांच  करूंगा  ।

 श्री  to  रा०  मुनि स्वामी  :
 हाल  ही  में  लंका  के  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  निर्णय  दिया है  कि

 उन  सभी  लोगों  जो  कि  लंका  की  नागरिकता के  लिये  प्रार्थना  नागरिकता  प्रदान  कर  दी

 जानी  परन्तु  फिर  भी  ये  ह प्रावदन  नियमित  अवस्था  में  पड़े  हैं  ।  क्या  इस  संबंध  में  भारत

 के  प्रधान  मंत्री  ने  लंका  के  प्रधान  मंत्री  को  कोई  पत्र  लिखा  है  ?

 पश्  सादत  चली  at:
 उसके  लिये  मुझे  पूर्व  सूचना  की  झावइ्यकता है  ।

 नागा  विद्रोही

 prt  पाणिग्रहण  :

 1*१४८८-
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 क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  केपी  करेंगे  कि  :

 १  फरवरी
 से  ३१  PERS  तक  कितने  नागा  विद्रोहियों  ने  arena  किया  ::

 उक्त  अवधि  में  कितने  नागा  कैदियों  को  रिहा  किया  गया  ;  शौर

 उन्होंने  कितने  हथियार  सरकार  के  हवाले  किये

 मंत्री  के  सभा-सचिव  जो  ato  sgt

 प  ।

 श्री  पाणिग्रहण  :
 जब  विद्रोह  प्रारम्भ दुआ  था  उस  समय  कितने  विद्रोही  थे  पौर  इस  समय

 उनकी  कितनी  संख्या

 fait  जो०  ato
 हजारिका

 :
 हमें  यह  तो  ज्ञात  नहीं  है  कि  प्रार

 म  में  नागा  विद्रोहियों  की
 ।

 SS  कितनी  संख्या  परन्तु  इस  समय  उनकी  संख्या  काफी  कम  हो

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  पाणिग्रहण
 :

 क्या  राज भक्त  गा  के  किसी  प्रतिनिधि-मण्डल  को  नागा  विद्रोहियों

 के  पास  भेज  कर  उन  उपद्रवी  लोगों  से  सम्पर्क  स्थापित  करने  का  कोई  प्रयत्न  किया  गया  क्या

 यह  भी  सच  है  कि  १६  नागरिकों  का  जो  प्रतिनिधि-मण्डल  नागा  विद्रोहियों  से  बातचीत  करने  गया

 वह  wa  रिपोर्टे  देने  के  लिये  सरकार  के  पास  वापिस  नहीं  ara  है  ?

 Tat sito जो०  ato  हजारिका :  में  नहीं  जानता  कि  यह  seq  यहां  कसे  उत्पन्न होता  है

 पर  हां  नागा  सम्मेलन  की  प्रवर  समिति  द्वारा  नियुक्त  एक  सम्पकं  समिति  है  ।  सम्पकं  समिति  पहले

 ही  नागा  विद्रोहियों  से  मिल  चुकी है  शर  उसने  हमें  वर्तमान  स्थिति  से  mara  कराया  है

 भक्त  दीवान :  इस  समाचार  में  कहां  तक  सत्यता  है  कि  जिन  नागा  कैदियों  को  रिहा  किया

 गया  क्षमादान  दिया  गया  था  जिन्होंने  आत्म  किया  वे  फिर  जा  कर  विद्रोहियों से  मिल

 गये

 fet  जो०  ato  हजारिका  :
 जिन्होंने  आत्म  सरपंच  किया  था

 वे
 वापिस  नहीं

 गये

 लगभग  १०००  व्यक्ति  विद्रोहियों  से  अलग  हुए  हैं  प्रौढ़  वे  वापिस  नहीं गये  हैं

 पानी  हेम  बर्रा  ऐसे  कितने  नागा  विद्रोहियों  को  गिरफ्तार  किया  गया है  जोकि

 थर्मो  पाकिस्तान  की  सीमा--को  लांघ  कर  फिजों  से  मिलने  गये  थे
 ?

 fat  जो०
 ना०

 हजारिका
 :

 इसका  ठीक  ठीक  उत्तर  देनें  के  लिये  मूझे  पूर्वसूचना  की  आवश्यकता

 है

 fat  बसुमतारी
 :

 aap  समिति  के  सदस्यों  के  क्या  नाम

 fait  जो०  ato  हजारिका  :
 नागा  सम्मेलन के  प्रधान  डा०  इमकांग  feat  श्राप्मो  उस

 सम्पर्क  समिति  के  भी  प्रधान  श्रेय  सदस्यों  के  नाम  मुझे  ज्ञात  नहीं  है  ।

 उद्योगों  के  लिये  कच्चा  सामान

 श्री  स०  रा०  मुनि स्वामी  :

 श्री  विभूति  मिश्र

 श्री  टाटिया  : लिव

 श्री  स०  च०  सामन्त :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 अखिल  भारतीय
 निर्माता

 संघ  के
 प्रतिनिधियों  ने  मई  १९५८  में

 उन  से  भेंट की  थी  कौर  उन  से  यह  ahaa  किया  था  कि  उद्योगों  के  लिए  अपेक्षित  विभिन्न  प्रकार

 के  कच्चे  सामान  की  बहुत कमी  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही
 की

 गई  है  भ्रमणा  करने  का  विचार  है  ;

 tes

 मल  अंग्रेजी  में
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 PeYS-UE  में  देश  के  उद्योगों  के  विकासਂ  के  लिये  कच्चे  सामान  जैसे
 कच्चे

 लोहे  और  अलौह  की  कल  कितनी  झ्ावद्यकता होगी  ;  और

 सरकार  इन  मांगों  को  किसਂ  प्रकार  से  पूरा  करने  का  विचार  रखती  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :
 जी

 से  waved पर  एक  विवरण  जाता  है  जिस  में  अपेक्षित  जानकारी

 निहित  परिशिष्ट  ६,  भ्रनुबन्ध  संख्या  ७८]

 fat न०  रा०  मुनि स्वामी :
 भ्रमित  Reus  के  मंत  में  निर्यात  संवर्धन  मंत्रणा

 परिषद्‌  तथा

 आयात
 संवर्धन  मंत्रणा  परिषद्‌  की  बैठक  हुई  थी

 ।
 क्या  सरकार  ने  इन  परिषदों  में  से  किसी  परिषद  को

 उक्त  श्रभ्यावेदनों के  सम्बन्ध  में  लिखा  था  ;  कौर यदि  तो  उसकी  क्या  प्रतिक्रिया हुई  है  ?

 श्री  सती दा  चन्द्र
 :  निर्यात  संवर्धन तथा  ara  संवर्धन  मंत्रणा  परिषदें  अरन्य  पार्टियों से

 अभ्यावेदनों पर  विचार  नहीं  करतीं  ।  ये  परिषदें  तो  परामशंदात्री निकाय  हैं  जोकि

 किताबों  तथा  निर्याति-कर्ताश्रों के  सम्मुख  उपस्थित सभी  पर  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्रालय

 से  बातचीत करते  हैं

 श्री  रामेश्वर  टाटिया
 :

 क्यां  सरकार  नीति  की  इसਂ  प्रकार  से  पुनर्व्य॑वस्था  करने के

 संबंध में  विचार  कर  रही  है  जिस  से  कच्चे  सामान  की  कमी  के  कारण  आयात  की  जाने  वाली

 वस्त्र  का  भारत  में  ही  निर्माण  करने  वाली  फैक्टरियों को  कोई  नुकसान  न  हो  ?

 part  सती दा  चन्द्र  :  इस  मामले  पर  निरन्तर  विचार  किया  जा  रहा  है  इसਂ  सम्बन्ध  में  प्रयत्न

 जा  रहेहे ंकि  उपलब्ध  विदेशी  मुद्रा  की  राशि  के  अ्रतुसार  ही  कच्चे  सामान  का  ग्रा यात  किया जा

 श्री स०
 च०

 सामन्त
 :

 जहां  तक  छोटे  उद्योगों  के  लिए  इस्पात  का  सम्बन्ध
 क्या  PEXV-¥S

 के  लिए  ग्रावश्यक  इस्पात  उपलब्ध  हो  गया  यदि हां  तो  पश्चिमी  बंगाल  को  केवल  €०००  टन

 इस्पात  ही  क्यों  दिया  गया  था  जब  कि  उसकी मांग  ४४,०००  टन  की  थी  उसेਂ  उस  किस्म  का

 इस्पात  कयों  दिया  गया  जो  उसने  नहीं  मांगा  था  ?

 joa  सतीश  चन्द्र  :  यह  सच  है  कि  विभिन्न  राज्यों  द्वारा  मांगी  गई  इस्पात  की  पूरी  पूरी

 मात्रा  सम्भरित  नहीं  की  जा  सकी  परन्तु छोट  उद्योगों  के  लिए  इस्पात का  प्रावट  अब
 निरन्तर

 बढ़ाया जा  रहा  है  ।

 {Mt स०  चं०  सामन्त
 :
 में  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि

 जब
 कि

 उस
 किस्म

 का
 इस्पात  उपलब्ध

 नहीं था  जो  कि  बंगाल ने  मांगा  था  तो  फिर  उसे  ऐसा  इस्पात  कयों  भेजा  गया  जिसकी  उसे

 यकता  ही  न  थी  ate  वह  भी  ऊंचे  दर  पर  ?

 सतीश  चन्द्र
 :

 में  नहीं  जानता  कि  कया  बंगाल  को  शझ्रनावश्यक  इस्पात  गया

 परन्तु  गीत  छोटे  उद्योगों  के  लिए  इस्पात को  आवंटन  निरन्तर  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  इस  चालू

 अनुज्ञापन  अवधि  में  छोटे  उद्योगों  के  लिए  किया  गया  झा वण् टन  पिछले  महीनों  में  किये  गए  आवंटन

 से  अधिक है
 «ए

 मूल
 में
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 श्री न०
 to  मुनि स्वामी :  विवरण  से  ज्ञात  होता  है  कि  कुछ  एक  उद्योगों  में  कछ  रियायत  दी

 गई  >
 ए  ।

 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  किन  किन  उद्योगों  में  aaa  सम्बन्धी  कुछ  रियायतें  अथवा

 ae
 दी

 गई  है
 ?

 सतीश  चन्द्र
 :

 किसी  भी  भ्रनुसुचित  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  जब  इस्पात  की  कमी  का  अनुभव

 किया जाता  है  ae  यह  महसूस  किया  जाता  है  कि  उसਂ  के  उत्पादन  के  कम  हो  जाने  का  भय  है  तो  उसके

 लिए  इस्पात  का  विशेष  कोटा  देने  का  प्रयत्न किया  जाता  है  |

 1  नी  दें  प०
 विवरण  से  ज्ञात  होता  है  कि  उद्योगों  के  लिए  कच्चे  सामान के  आयात  के

 लिए  निर्यात  संवर्धन  योजनाएं  बनाने  की  विशेष  व्यवस्था  की  गई  हँ  |  क्या  यह  सच  है  कि  इस

 प्रकार  की  रियायतें  भावी  निर्यात-वस्तुग्नों  के  लिए  भी  दी  गई  झर  यदि  तो  इन  भावी  निर्यात

 कर्त्ताग्रों से क्या क्या गारंटी से  क्या  कया  गारंटी  ली  गई  है  भ्र  वे  उस  गारंटी  को  पुरा  करेंग  |

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  लाल  बहादुर
 :  हो  सकता है  कि  जैसा  माननीय

 सदस्य ने  बताया  है  उस  प्रकार से  कुछ  एक  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  किया  गया  परन्तु  ऐसे  उद्योग

 बहुत कम  हैं  ।  हम  आयात  प्रौढ़  निर्यात  में  सम्बन्ध  स्थापित  करने  वाली  इस  योजना  पर  भ्रमणी  प्रकार

 से  विचार  कर  रहे  हैं  प्रौढ़  तराशा  है  कि  इस  बारे  में  हम  शीघ्र ही  निर्णय  कर  यह  fore  प्रत्येक

 वस्तु  के  लिए  अलग  अलग  होगा ।

 ओ  प०  नायर  :  कया  यह  सच  है  कि  नियति  तथा  आयात  संबद्ध के  सम्बन्ध  में

 सरकार  द्वारा  निर्धारित  की
 गई

 नीति
 में  भ्र स्पष्टता  के

 कारण  इसका  भ्रनुचित  लाभ  उठाया जा  रहाਂ

 है  पौर  सरकार  केवल  इस  जानकारी  पर  कि  फर्में  लाखों  पये  की  वस्तुश्रों  का  निर्यात  कर  रही

 उन्हें  के  लिए  लाईसेंस दे  देती  हैं  ?

 fat  लाल  बहादुर  शास्त्री
 :

 यदि  माननीय सदस्य  कोई  विद्वेष  मामले  प्रस्तुत  करें  तो  में

 उनका  बड़ा  झा भारी लगा

 16.1]  व०  पृ०
 वह  तो  में  पहले ही  बता  चुका

 श्री  रंगा  :  कया  क़षि  उद्योगों के  लिये  भी  लोहे  तथा  इस्पात के  संभरण  की  उतना ही

 ध्यान  दिया  जा  रहा  है  जितना  कि  छोटे  उद्योगों  के  लिए
 ?

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  :  इस  बारे  में  सिफारिशें करना  तो  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  का

 काम  शर
 हाल  ही  में  खाद्य  तथा  कृषि

 मंत्री  ने  कृषि  के  लिये कछ  एक  aa के

 आयात के  सम्बन्ध  में  मुझ  से  बातचीत की  थी  में  ने  उन्हें  बताया  था  कि  हम  इस  पर  अच्छी  प्रकार

 से  विचार  करेंगे  ।

 श्री  विमल  घोष  :  श्री  जब  कि  सरकार  ने  विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  सहायता देने  के  बारे  में

 फैसला  कर  लिया  क्या  यह  संभव  नहीं  हूँ  कि  सरकार  यह  स्पष्टतया बता  wa  कि  वित्तीय

 वर्षीय  योजना  की  शेष  wale  में  उद्योगों  के  लिए  कितना  कच्चा  सामान  दिया  जा  सकेगा ?

 श्री लाल  बहादुर  शास्त्री  :
 जहां  तक  इसਂ  झूठापन  अवधि  का  संबंध  इस  बारे  में  बताना

 संभव  हमें  प्रभी तक  यह  ज्ञात  नहीं  fe  बाहर  से  हमें  कितनी  सहायता  wear ऋण  मिलेगा

 भ्छ्
 है  कि  भ्र गले  क  छ  एक  महीनों  में  स्थिति  पूर्णतया स्पष्ट  हो  जायगी  ।  या

 मूल  अंग्रेजी  में
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 tat  स०  च०  सामन्त  :
 कया  यह  सच  है  कि  जब  सरकार

 राज्यों
 द्वारा  मांगा

 विशेष

 कच्चा  सामान  संगीत  नहीं  कर  सकती तो  वह  अरन्य  प्रकार  की  वस्तुएं  अधिक  मात्रा  में  भेज

 देती है  ?

 लाल  बहादुर  शास्त्री  :
 में  माननीय  सदस्य  को  सुचित  कर  देना  चाहता  हूं  कि  हम  राज्य

 सरकारों को  अनावश्यक  इस्पात  सम्मलित  नहीं  करना  परन्तु  जब  मांगे  गये  इस्पात  की

 ठीक  कमी  हो  जाती  है  तो  हमें  कभी  कभी  दूसरे  प्रकार  का  इस्पात  सम्भरित करना  पड़  जाता  है  ।

 इस  देश  में  जो  रूसी  इस्पात  कराया  है  उसे  विभिन्न  राज्य  सरकारों  को  सम्मलित

 करना पड़  गया  इसे  अपनी  इच्छानुसार  तैयार  किया  जा  सकता है  ।  विमान  कठिनाइयों

 को  ध्यान में  रखते  हुए  इस  इस्पात का  उपयोग करने  के  लिए  राज्य  सरकारों प्रथम  उद्योगों  को

 विशेष  प्रयत्न  करना  पड़ता  है  ।

 सूती  वस्त्र  उद्योग  के  लिये  मजूरी  बोर्ड

 श्री  प
 देव

 :

 ने
 %Eo

 |  श्री  बाजपेयी :

 श्री  स०  Ho  बनर्जी :

 at  तंगामणि :

 श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  १६  १९५८  के  भ्र तारांकित प्रशन  संख्या  २४८२ के  उत्तर

 के  संबंध  में  बह  चितवन  की  कृपा  करेंगे  कि  सूती  वस्त्र  उद्योग  के  लिये  मजूरी  ate  ने  इस  बीच  क्या  प्रगति

 की

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  :  बोले  ने  wa  तक  बम्बई  ,  दिल्‍ली  ,  अहमदाबाद

 झर  कलकत्ता में  सम्बन्धित  पक्षों  के  बयान  लिये  हैं  ।  देश  के  दूसरे  कपड़ा  उद्योग  केन्द्रों  में  भी  बोर्ड

 जायगा  1

 पश्चात  उत्तर  श्रंप्रेजी  में  भी  पढ़ा

 श्री  पद्म  देव :  क्या  माननीय  मंत्री  यह  बतला  सकेंगे  कि  यह  काम  कब  तक  खत्म  हो  जायगा  ?

 श्री  आबिद  चली
 :  प्रभी  यह  कहना  मुश्किल  होगा कि  क्योंकि  बहुत  सी  जगहों  पर

 ats
 को

 जाना है  कौर  संबंधित  पक्षों  स ेबातचीत करनी  है  |  उसके बाद  वह  उस  पर  विचार  करेगा  तौर  फिर

 अपनी  रिपोर्ट  बनायेगा
 |

 anit  उसका  अंदाज़ा  देना  मुश्किल

 गयी  तंगामणि  श्री  जीजी  भाई  की  अ्रध्यक्षता  में  यह  वस्त्र  मजूरी  बो  दो  वर्ष  पूवे  स्थापित
 किया

 क्या  सरकार  हमें  यह  बताने  की  कृपा  करेगी  कि  क्या  इसकी  रिपोर्ट  इस  वर्ष  के  समाप्त  होने

 से  पहले  हमें  प्राप्त हो  जाएगी  ?

 श्री  आबिद  अर्ली  यह  ate  दो  वर्ष  पूर्व  नियुक्त  नहीं  किया  गया  था  ,  यह  हे  ३०

 १९५७ को  नियुक्त  किया
 गया  जैसा कि  मेरे  अभी  बताया है  कि  इस  समय  यह  कहना  af a

 है  कि  बोड़े  की  रिपोर्ट
 कब  तक  झरा  जाएगी  क्योंकि  प्रभी  बहुत  सा  काम  करना  बाकी  है  ।

 इस
 बोड़ें  में  मजदूरों  तथा  मालिकों  दोनों  के  प्रतिनिधि हैं  तथा  उन्हें  प्रत्येक  बात  पर  अच्छी  प्रकार  से

 विचार
 करना है  |

 हि  मिकी
 +

 मुन  अंग्रेजी  में
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 श्री  to  क०  वर्मा  :  कया  श्रीमान्‌ को  यह  ज्ञात है  जैसा  कि  उन्होंने  फ़रमाया  कि  ज

 दिल्‍ली
 भर  अहमदाबाद  व  रह  गया  था  ,  बम्बई  शौर  प्रहमदाबाद में  जब

 ज बोर्ड

 गया  तो  कम्युनिस्ट  समिति  यूनियन  की  तरफ  से  वेज  बोर्ड  के  सामने  कोई  एविडेंस  देने  नहीं  ?

 श्री  आबिद  इस  बारे में  मेंने  एक  अख़बार में  तो  पढ़ा  था  लेकिन  ais  की  तरफ़

 से  मुझे  कोई  ऐसी  सुचना  नहीं  मिली  ।

 aft  रा०  क०  वर्मा
 :

 व्या  श्रीमान्‌ को  यह  ज्ञात  है  कि  वेज  वों  ने  सम्बन्धित  उद्योगपतियों  ate

 ट्रेड  यूनियनों  से  सितम्बर  १९५७  के  तरन्त  तक  प्रश्नावली  क  उत्तर  शर  मेमोरेंडम  मांगा  था  लेकिनਂ

 कम्युनिस्ट  समर्थित  टेक्सटाइल  फ़ेडरेशन  की  तरफ  से  कभी  तक  उनकी  प्रश्नावली  के  उत्तर  में

 उनका  मेमोरेंडम  न  जाने से  वेज  रोड
 को

 का  वाही  करने  में  देरी हुई  ?

 श्री  श्राधिद चली  :  में  फिर  वही  ot  करूंगा कि  इस  क़िस्म की  कुछ  चीज़  बम्बई के  एक  अख़बार

 में  मैंने  देखी  थी  ।  wa  जरगर  उसकी  तफ़सील  माननीय  सदस्य  को  चाहिये  तो  वे  उसके  लिये  नोटिस  दें

 शर
 मैँ

 उसको  लबों
 से  मंगा  कर  पेश  कर  दूंगा  ।

 श्री  दास प्पा  :  इस  जात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  सरकार  पहले  ही  तीन  मजूरी  बोर्ड  नियुक्त

 कर  रखे  हूँ  AT  इस  बात  को  भी  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  तीनों  बोर्डों  की  कई  बातें  एक  समान  हें  ;  क्या

 में  जान  सकता  हूं  कि  इनਂ  समान  वस्तुग्रों  में  समन्वय  उत्पन्न  करनेके  सम्बन्ध  में  क्या-क्या  प्रबन्ध  किए

 गए  हैं  Pa

 श्री  आबिद  चली  :  एक  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  इनਂ  तीनों  बोर्डों  के  प्रधान  आपस  में  मिलें

 श्र  बातचीत  करें  |  एक  तौर  दूसरा  सुझाव  यह  था  कि  मजूरी  बोर्डों  के  सदस्य  झ्रापस  में  मिल  कर

 चीत  करें  ौर  इस  सुझाव  को  विभिन्न  मजूरी  बोर्डों के  पास  भेज  दिया  गया है  ।

 श्री  रा०  क०  वर्मा  :  क्या  श्रीमान्‌  को  यह  ज्ञात  हैं  कि  कपड़ा  उद्योग  के  संचालकों  द्वारा  मौजूदा

 कथित  क्राएसिस  को  बढ़ा  चढ़ा  कर  प्रचार  करने  के  कारण
 जोर्डन

 के  कार्य  में  भी  विघुत
 दा

 हो  रहा  है
 ?

 श्री  आबिद
 अर्ली

 वेज  बों का यह
 का  यह

 खयाल  तो  है  कि  जो  कपड़े  की  क़ीमत  है  कौर  जो

 उद्योग  की  हालत  है  वह  बहुत  अच्छी  नहीं  है  और  इस  काम  को  फ़ौरन  कर  लेनें  से  शायद  वहू  जो  पहले

 उन्होंने  खयाल  किया  उस  नतीजे  तकਂ  नहीं  पहुंच  TH  कौर  इसलिए  कुछ  धीरे  धीरे  जाने  का

 विचार है

 श्री  to  तक  वर्मा  :  श्रीमान्‌  मेरा  यह  निवेदनਂ  है

 महोदय  :  में  इसकी  aaa  नही ंदे
 सकता  |

 श्री  रा०  क०  वर्मा  :  अध्यक्ष  एक  छोटा सा  सवाल  है
 ।  बेज  बोर्ड  का  खयाल  ऐसा  बनाने

 की  ग़रज़ से  ही  इस  उद्योग  के  संचालकों ने  ग़लत  तौर  से  इस  क्राइसिस का  प्रचार  किया है  ।

 श्री  आबिद  भ्र ली  :  मेरे  लिए  थह  कहना  तो  मुश्किल  होगा  |

 श्री  तंगा मणि
 :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  १८  महीने  की  देर  हो  गई  क्या  सरकार

 वेज  बोर्ड  को  यह  हिदायत  देगी  कि  वह  इश  वर्ष  के  पन्त  तक  एंक  अंतरिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दे  ?

 fat  आबिद  यह  तो  श्रमिक  प्रतिनिधियों  का  काम  है  कि  वे  स  प्रकार का  सुझाव  दें

 श्र  हम  इस  सुझाव  को  बोर्ड के  पास  भेज  दें  *  ।

 मूल  काजा
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 सुचेता  कृपलानी  :  माननीय  मंत्री  ने  अभी  अभी  यह  कहा  है  कि  मजूरी  as  के

 सदस्य  किन्ही  विशेष  कारणों  से  जानबूझ कर  काम  को  धीरे  धीरे  चला  रहे  हैं  ।  क्या  सरकार  भी  उन

 कारणों से  सहमत  है  अथवा वह कोई ऐसी वह  कोई  ऐसी  कार्यवाही  करना  चाहती  ह  जिस  से  मजूरी  बोर्डे  का  काय

 शीघ्रता  से  हो  सक  ?

 श्री  आबिद  चली
 मेरे  कहने  का  यह  मतलब  नहीं था

 लौह  धातुएं

 1*१५६२-  श्री  वें
 पर  नायर

 :  क्या
 वाणिज्य

 तथा  उद्योग
 मंत्री  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  सरकार  को  लौह  धातुओं  के  निर्मितियों  से  रोलिंग  चहरों  के  लिए  तांबे

 %  जस्ता  मिलाने  के  विरुद्ध  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  जी
 हां  ।

 भारतीय  मानक  संस्था  तांबे  की  चहरों  का  मान  निर्धारित  करने  के  प्रदान  पर  विचार

 कर  रही  है  |

 fat do  प०  नायर  :  मेरा  निवेदन है  कि  wat  संख्या  exe  को  भी  इसी के  साथ  लें  लिया

 जाय

 1  श्री  सती  चन्द्र  :  परन्तु  इस  प्रदान का  सम्बन्ध  तो  तांबे  गौर  उसकी  कीमतों  से  है
 ।

 महोदय  :  में  इसकी  अनुमति नहीं  दे  सकता  |

 batt  सतीश  चन्द्र
 :  वहू  बिलकूल  एक  अलग  प्रदान  है

 महोदय  जी  wa  श्री  नायर वर्तमान प्रशन  के  सम्बन्ध  में  यदि  चाहें  तो  ग्रतुद्धू रक

 Ra  पूछ  सकते हैं  ।

 श्री  पृ०  नायर
 :

 तांबे  तथा  जस्ते  की  की  मतों
 में

 कितना  ora  होना  चाहिये  ताकि  तांबे  में

 oof  जस्ता  मिलाने  पर  भी  उस  की  कीमत  से  लाभ  प्राप्त  किया  जा  सके  |

 सतीश  चन्द्र  :  इस  के  लिए  मुझे  पूर्वसूचना  की  आवश्यकता है  ।

 श्री वें  ०
 प०  नायर

 :
 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  एक  कापर  रीरोलिंग  मिलों  ने

 जानबूझ  कर

 amt  की  चहरों  में  Ro%  श्रमिक  जस्ता  मिला
 ताकि  उस  से  मूल्य  नियन्त्रण

 aT  के

 अन्तर्गत  निर्धारित  लाभ
 से  अ्रधिक  लाभ  प्राप्त  हो  सक े?

 श्री  acta  चन्द्र
 :  कुछ  समय  पूर्व  यह  शिकायत  अराई थी  कि  तांबे  की  चहरो ंमें

 जस्ता  मिलाया

 जा रहाहै  ।  इस  सम्बन्ध  में  पूरी  पूरी  जांच  की  गई  कौर  देखा  गया  कि  किसी  भी  अ्रनुसूचित  उद्योग

 में  ऐसा  नहीं  किया  जा  रहा है
 ।  परन्तु  बम्बई  की  कुछ  एक  रोलिंग  मिलों  ने  वैसा  किया  क्योंकि

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्धारित  मान  नहीं  इसीलिए  भारतीय  मानक  संस्था  से  यह  प्रार्थना  की  गई

 थी  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  कोई  मान  निर्धारित  करे  |

 1  मूल  म्रंग्रेजी मे
 मे



 Clos  मौखिक  उत्तर  २५  १९५८

 fat  रामेश्वर  टाटिया
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  तांबे  का  वितरण  इस  प्रकार  से  है  कि  केवल

 बड़े  बड़े  निर्माण  कारखानों  को
 तो  वह प्राप्त  हो  जाता  परन्तु  जगाधरी ak  लुधियाना

 के  छोटे  उद्योगों  के  लिए  वह  नहीं  दिया  जिस  से  यह  छोटे  उद्योग बंद  हो  गए  हैं

 प  श्रेय  महोदय
 :

 यह  प्रदान  यहां  उत्पन्न  नहीं  होता

 fat  दें
 प०

 नायर
 :

 माननीय  मंत्री  का  यह  कहना  है  कि  तांबे
 की  चहरो ंमें  १०%  जस्ता

 मिलाये  जाने  के  विरुद्ध कई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  प्रौर  ये  शिकायतें  छ  टे  कारखानों  के  विरुद्ध  बड़े

 कारखानों  के  नहीं  ।  परन्तु  क्या  यह  सच  नहीं
 -

 कि  इस  प्रकार  की  शिकायत  कामनी  इंजीनियरिंग

 विकास  के  विरुद्ध
 भी

 प्राप्त  हुई  ।

 श्री  acta  चन्द्र  :  नहीं  ।  इस  प्रकार  के  मिश्रित  तांबे  की  चेहरे  बम्बई  मा
 किट  में  देखी

 गई थीं  कौर  जांच  करने  पर  मालूम  हुमा  कि  इस  प्रकार का  मिश्रण  कुछ एक  छोटी  री-रोलिंग

 मिलें  कर  रही  हैं  ,  परन्तु  जब  तक  कोई  निश्चित  मान  निर्धारित  नहीं  हो  जाता  तब  तक  इन  के

 विरूद्ध  कोई  वैज्ञानिक  कार्यवाही  नहीं  की  जा  सकती  ।

 दावों का  सत्यापन

 1*१५६३.  श्री  दलजीत  सिंह :  पुनर्वास
 तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  यह

 बताने की  कृपा  करें  सकीं

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  सहकारी  ऋण  समितियों  के  विरुद्ध  दावों  का  संत्यायन  करने

 में  काफी  विलम्ब  gare  ;

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  ज्ञात है  कि  दावों  का  रूप  न  मिलने  के  कारण  सेवा  निवृत-कर्मचारियों

 को  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  शर

 क्या  दावों के  तदर्थ  सत्यापन  के  ऑ्राघार पर दावेदारों पर  दावेदारों  को  अन्तरिम  सहायता  देने

 के  प्रशन  पर  सरकार ने  विचार  किया है  ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  पु०  ao  we  पाकिस्तान शर  भारत  की

 सहकारी  समितियों ने  दावों  की  देय  राशि  उस  समय  तक  ने  में  ग्लानि  असमर्थता  प्रकट  कर

 दी  है  जब  तक  कि  प्राजक  सदस्यों  से  बकाया  राशि  प्राप्त नद्दी  st  जाये  ।  इस  कठिनाई को  हल  करनें

 के  लिये  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  दोनों  सरकारें  १९५८  के  अंत  तक  उक्त  सूचियों  को

 बतायें  जिन  में  समितियों  द्वारा  sare  सदस्यों  को  दी  जाने  वाली  उन  से  वसूल  होने

 वाली  रकमें  बताई  गईं  हों  ७ इसक  पश्चात्‌  पृथक  थक  सहकारी  समितियों  को  दी  जाने  वाली  रकम

 का  प्रदान  लिया  जायेंगी  ।

 इस  सम्बन्ध में  deed  रेलवे  के  ag  कर्मचारियों की  कौर से  अनेक

 श्रम्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैँ  ।

 रेलवे  ate  विधि  मंत्रालय  के  परामर्श  से  इस  विषय  का  परीक्षण  किया  गया  किन्तु

 इंस  विषय  में  दी  गई  अ्रन्तरिम  सहायता  व्यावहारिक सिद्ध  नहीं  हुई
 ।

 काटा
 श्री  दलित  सिंह  :

 इस  प्रकार  के  कितने  मामले  लम्बित हैं  ?

 1  मूल  wast  में
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 पेशी  पू  ato  भास्कर  :
 विचाराधीन  मामलों  की  निश्चित  संख्या  हमारे  पास  नहीं  हू  क्योंकि

 अन्तिम  तिथि  दिसम्बर  geuc  है
 ।

 उसके  बाद  ही  स्थिति  मालूम  होगी

 1  श्री  दल जोत  सिह
 :  इन  दावों  की  रकम  कब  तक  मिलने की  संभावना  है

 ?

 श्री  पृ० ६  झा०  भास्कर  :
 दावेदारों  को  समितियों  द्वारा  भुगतान  के  लिये कुछ  समय

 ककना  पड़ेगा  ।

 fait  राम  कृष्ण  :  दावेदारों को  भ्रन्तारिम  सहायता  न  देन ेके  क्या  कारण  हैँ
 ?

 श्री  go  ato  भास्कर  :  इन  दावों के  तथा
 जांच  सत्यापन  के  सम्बन्ध  में  यह  कहा  जा

 द सकता  3.0  कि  रकम  सरकार  द्वारा  परन्तु  सहकारी  समितियों  द्वारा  दी  जायेगी  ।

 झरणार्थो  पुनर्वास  सम्मेलन

 1१५६४.  श्री  विमल  घोष  क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कायं  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास के  संबंघ  में  निर्णय  करने  के

 लिये  कलकत्ता  में  जुलाई  gays  में  प्रायोजित  उच्चस्तरीय  सम्मेलन में  किसी  राजनैतिक  दल

 के  प्रतिनिधि  आमंत्रित  किये  गये  कौर

 यदि  तो  इस  प्रकार
 के

 प्रतिनिधियों  को  aria  करने  के  लिये  क्या  मापदण्ड

 निर्धारित  fen  गया

 उपमंत्री  ao  किसी  राजनैतिक
 दल  का

 प्रतिनिधि

 आमंत्रित  नहीं  किया  गया  था  |

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 श्री  विमल  घोष  :  व्या  पश्चिम  बंगाल  प्रान्तीय  स  के  श्रेय  इस  सम्मेलन  में

 सम्मिलित  हुए  थे  ?

 fat  पु०  to  भास्कर  श्री  अ्रतुल्य  घोष  संसद  सदस्य  उस  में  उपस्थित  थे  ।

 श्र  विमल  घोष  :  कया  कुछ  व्यक्तियों  को  संसद  सदस्य  की  हैसियत  से  ग्रा मं त्रित  किया  गया

 था ?

 श्री  पू०  बहु  भास्कर :  कोई  भ्रामंत्रित  नहीं  किया  गया  था  |

 श्री  विमल  घोष  :  श्री  अतुल्य  घोष  किस  हैसियत  से  सम्मिलित  साध  ?
 हुए

 थ

 श्री  पु०  to  श्री  अतुल्य  घोष  पश्चिम  बंगाल  के  प्रमुख  नागरिक

 और  शरणार्थी  समस्या  में  दिलचस्पी  रखने  वाले  व्यक्ति  की  हैसियत  से  सम्मिलित  हुए  थे  ।

 fait  विमल  घोष  :
 कया  पश्चिम  बंगाल  के  कोई  अन्यਂ  नागरिक  इस  समस्या  में  रुचि  नहीं

 रखते  हैं  ?

 : मंत्री  to  Fo  च्च्  1.0  *  aa  कोई  जिन  में  माननीय सदस्य  भी

 इस  सम्मेलन
 में  श्राकर  विचार  व्यक्त

 करने
 के

 लिये  प्रस्तुत  नहीं
 थे  ।

 न  मूल  मं प्रे जी  में

 218  (3)
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 महोदय  :  इसका क्या  लाभ  हूं  ?  माननीय  सदस्य  बाद  में  भी  आमंत्रित  किये जा

 सकत हू  ।

 fat वें०
 प०

 नायर  :  माननीय  मंत्री ने  बताया  है  कि  सभा  के  एक  सदस्य  को  पुनर्वास  में

 विद्वेष  रूप  रूचि  से  रखने  क  कारण  आमंत्रित किया  गया  है  ।  हमने  श्री  area  घोष  को  कभी

 पुनर्वास पर  एक  शब्द  बोलते  हुए  नहीं  सुना  है  ।

 श्री  श्र ०  Fo  सेन
 :

 माननीय  उपमंत्री ने  कभी  यह  नहीं  कहा  कि  श्री  अतुल्य घोष  आमंत्रित

 किये  गये  थे  उन्होंने  बिलकूल  विपरीत  बात कही  है  ।

 श्री  विमल  घोष  माननीय  विधि  मंत्री  ने  गलत  जानकारी  दी  है  ।  क्योंकि  समाचार  पत्रों

 में  सदस्यों को  आमंत्रित  करने  अथवा न  करने  क  बारे  में  कछ  नहीं  छपा  तभी  सदस्य  इसका

 लाभ  उठा  सकत  थ  ॥

 श्री  कठ  सेन  :  सम्मेलन  की  आयोजन  के  कई  दिन  पहले  अखबारों  में  छपा  था  |

 किसी  को  भी  उपस्थित  होने  अथवा  न  होने  के  लिए  झांमंत्रित  नहीं  किया  गया  था ।

 श्री  विमल  घोष
 :  यह  सम्मेलन  मंत्रालय  के  स्तर  पर  था

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय सदस्य  पर्याप्त  रूचि का  प्रदर्शन  करते  ।

 पं श्री  विमल  घोष  :  माननीय  विधि  मंत्री  गलत  जानकारी  नहीं  देना  चाहिये  ।  अ्रखबारों

 में  छपा  था  कि  यह  मंत्रियों  का  सम्मेलन  फिर  नागरिकों  waar  साधारण  सदस्यों

 को  इसमें  केसे  ग्रा मं त्रित किया  जा  सकता  था  ?

 पत्नी  हेम  बर्रा :  माननीय  उपमंत्री  ने  कहा  था  कि  श्री  अ्रतल्य  घोष  संसद  सदस्य  की

 हैसियत
 में  सम्मिलित  हुए  अ्रख बारों  ने  छापा कि  श्री  masa  अध्यक्ष  पश्चिम

 बंगाल  प्रदेश  कांग्रेस

 श्री  विमल  घोष  :  यह  अ्रखबारों की  खबर  नहीं  थी  ;  यह  संरकारी  विज्ञप्ति

 पाध्या  महोदय  :  दूसरा  प्रश्न
 |

 इलाइची  ate

 श्री  नारायण  स्वामी

 TONEY
 Lat  पणियंगाडन

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इलायची  उत्पादकों  ने  चाय  बोर्ड  की  भांति  ही  एक  बोले  बनाने  की  मांग  की
 पौर

 यदि  तो  इस  विषय  में  क्या  कार्यवाही की  गई है
 ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )

 जी  a  ।

 यह  विषय  विचाराधीन  है  ।

 श्री  नारायण  स्वामी  :  इलायची  मद्रास  और  मैसुर में  उत्पन्न  होती है
 |

 प  मल  ग्रंग्रेजी  में
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 महोदय
 :

 प्रदान  कया  है
 ?

 श्री  नारायण  स्वामी  :  चाय  काफी  बोले  रोक  रबड़  बोर्ड  है  ।  फिर  इलायची  बोर्ड  की  भी

 संगीत  रचना  क्यों  न  कर  दी  जाये  कौर  इस  के  क्षेत्र  कार्यवाहियों  को  इतना  विस्तृत  कर  दिया

 जाये  कि  उस  में  चाय  दौर  रबड़  बोर्ड  की  भांति  ही  इलायची का

 गवेषणा  श्र  विपणन  संम्बन्धी  सब  पहलू  इस  में  सम्मिलित  हो  सकें
 ?

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :  इस  का  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुमा  है

 ।
 इस  का  परीक्षण  किया

 जा

 रहा है  |  किन्तु  सभा  यह  अनुभव  करेगी  कि  देश  में  लगभग  १४,०००  टन  इलायची पदा  होती  है  इस

 में  से  केवल  १,०००  टन  बाहर  भेज  दी  जाती  है  ।  फिर  इस  कम  परिमाण  के  उत्पादन  के  लिये  कौर

 निर्यात  समस्या  के  अभाव  में  इलायची  ais  स्थापित  करने  की  व्यवहारिकता  का  परीक्षण किया

 जायेंगी  |

 श्री  तंगामणि :  इसਂ  वस्तु  के  निर्यात  की  संभावना  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  ने  उक्त

 तीन  राज्यों में  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  कोई  कदम  उठाये  हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  meat)
 :  इस  विषय  पर  विचार  करनें  की

 mahal है  प्रौढ़  निर्यात  की  सम्भावना  उज्जवल  है  ।  हम  इस  विषय  पर  विचार  करेंग  शौर

 यह  देखेंगे  कि  हम  इलायची  के  विकास  '  में  कहां  तक  सहायता  दे  सकते  हैं  |

 श्री  नारायण  स्वामी  :  सरकार  इलायची  उत्पादन  केन्द्रों  का  सर्वेक्षण  करेगी  ?

 श्री  सती दा  चन्द्र  :  कृषि  गवेषणा  की  भारतीय  परिषद्‌  कौर  विभिन्न  राज्य  सरकारों के  कृषि

 विभाग  इलायची  उत्पादन  करने  वाले  क्षेत्रों  के  हितों  की  देखभाल  करेंगे  ।  कृषि  गवेषणा  की  भारतीय

 परिषद्‌  के  तत्वावधान में  हाल  ही  में  मरकारा में  एक  सम्मेलन  हुमा  था  कौर  इन  areal

 पर  वहां  भी  चर्चा  की  गई  थी  ।

 श्री  do  प०
 नायर

 :
 माननीय  मंत्री  का  विचार  है  कि  इस  विषय  में  कोई  समस्यायें  नहीं  हैं

 क्योंकि  केवल  १,०००  टन  का  ही  निर्यात  है
 :

 क्या  सरकार  यह  जानती  है  कि  यदि  इसਂ  के  कुछ

 भाग  के  टिंक्चर-कार्डमोनियम तथा  अन्य  पदार्थ  बनाया  जाये  तो  इलायची  के  निर्यात से  मिलने  वाली

 हमारी  आ्रामदनी  काफी  बढ़  जायेगी  झर  यदि  तो  इस  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  माननीय  सदस्य  इलायची  से  रासायनिक  उद्योग  पर  जा  रहे  हैं  ।  इस  के

 लिये  पृथक  प्रदान  पूछा  जा  सकता  है  ।  सरकार  ऐसे  किसी  भी  रासायनिक  उद्योग
 की  स्थापना को

 प्रोत्साहन  देगी
 जो

 इलायची
 को

 कच्चे  माल  के  रूप
 में  प्रयुक्त  करती  है  |

 किन्तु  इस  कायें
 को  प्रारंभ

 करने  के  किसी  पार्टी  का  तैयार  होना  आवश्यक  है  |

 श्री  आचार  :  इलायची  के  निर्यात  में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  प्र
 जित  हुई  है  ?

 fart  दानिश  १९५७-५८  में  २  करोड़  ७२  लाख  रुपये  मिले  हैं  ।

 श्री  जब  कृषि  गवेषणा  की  भारतीय  परिषद  गवेषणा  से  ही  सम्बन्धित

 है
 तो  परिषद्‌  द्वारा  गवेषणा  के  अतिरिक्त  स्टोर  करने  कौर  इलायची  उगाने  के  लिये  लोगों  को  ऋण

 देने  शादी  के  रूप  में  विशेष  सहायता  प्रदान  करना  सरकार  के  लिये  आवश्यक  नहीं  है

 ?

 1  मूल  प्रंग्रेजी  में
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 श्री  सतीश च  :  में  ने
 प्रारम्भ  में  ही  मुख्य  प्रशन  के  उत्तर  में

 यह  कहा  था
 कि  इस  विषय

 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  केवल  प्रदान  यह  है  कि  क्या  इलायची  के  लिये  पाक  TS  हो  ग्रीवा

 सब  गरम  मसालों  को  मिला  कर  एक  ही  बोर्ड  हो  ।

 कच्ची  फिल्में  AAT  वाली  ट. फेक्टरो

 श्री  सुबोध  सदा
 1१४९६,  श्री  स०  च०  सामन्त  :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 wafer
 की  एक  फर्म  ने

 इस
 देश  में  कच्ची  फिल्में  बनाने  की  एक

 फैक्टरी  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  भारत  सरकार  के  समक्ष  रखा  है  ;

 क्या  सरकार  ने  यह  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  है  ;  प्रौढ़

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  की  शर्तें  कौर  श्रवस्थायें क्या  हैं
 ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  जी  नही ं।

 ate  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  |

 श्री  सुबोध  क्या  सरकार  को  इस  के  अतिरिक्त  wea  कोई  प्रस्ताव  मिला  है  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  जहां  तक  सभा  को  मालूम  है  पूर्वी  जमनी  की  फर्म  के  सहयोग से  कच्ची

 फिल्मों  का  एक  कारखाना  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  कुछ  समय  से  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 यही  एक  प्रस्ताव  है  ।  माननीय  सदस्य  के  उत्तर  के  बारे  में  मेरा  निवेदन  है  कि  अ्रमेरिका  से  इस  केਂ

 अतिरिक्त  कोई  प्रस्ताव  नहीं  मिला  है  कि  फैक्टरी  स्थापित  करने  की  संभावनायें  मालूम  करने  के

 लिये  किसी  फैक्टरी  के  एक  प्रतिनिधि  इस  स्थान  को  देखने  कराये  थे  ।  बाद  में  उन्हों  ने  वहां  फैक्टरी

 स्थापित  करने  में  अपनी  श्रसमथेता  प्रकट  कर  दी  ।

 श्री  सुबोध  हंसना  :  देश  में  कच्ची  फिल्मों  के  भ्रत्यघिक  आयात  के  कारण  क्या  कच्चे  फिल्म

 की  फैक्टरी  स्थापित  करने  में  सरकार  स्वयं  ही  किसी  कार्यवाही  का  सूत्रपात  कर  रही  है  ?

 fort  रंगा
 :

 किसी  अन्य  देश  के  सहयोग  से  ऐसा  किया  जा  रहा  है
 ?

 श्री  सतीश
 यह  विषय  विचाराधीन है  ।  कच्ची  फिल्मों  के  उत्पादन  के  लिये  सरकार

 गैर  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  में  एक  फैक्टरी  स्थापित  करना  चाहती  है  |

 श्री  जाघव  :  कच्ची  फिल्मों  की  कीमतों  में  इस  वर्ष  भ्र  गत  वर्ष  कितना  अन्तर  है  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :  इस  के  लिये  मुझे  पूर्वे  सुचना  चाहिये  |

 स०  च  सामन्त  :  क्या  इसਂ  कार्य  के  लिये  किसी  प्राय  देश  से  सम्पर्क  स्थापित  किया

 गया है  ?

 ग्रो  सती दा  चन्द्र  पूर्वी  जमनी  की  फर्म  के  प्रस्ताव  पर  पर्याप्त  विचार  हो  रहा  है  ।  विशेषज्ञ  पाथे

 थे  कौर  चले  गय  हैं  झर  परियोजना  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गई  है  ।  यह  रहती  प्रवीण  में  है  ।  हमारे

 उद्योग  भ्रमेरिका  में  हैं  शौर  यदि  सम्भव  हनना  तो  इस  मामले  को  नार  रप  aq  के  लिये  वह  जर्मनी

 भी  जायें  ।

 Oo

 stat  में
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 श्री  हवा  इन  प्रतिबन्धों  के  होने  पर  भी  कच्ची  फिल्मों  के  श्रायात  पर  हमें  विदेशी  मुद्रा

 फे  रूप  में  कितना  खच  करना  पड़ता  है
 ?

 सतीश  चन्द्र  मुझे  निश्चित  मलय  मालम नहीं  है  ।  इस  की  मांग  लगभग  3,000

 लाख  क्यूबिक  मीटर  है और  योजना  प्रविधि  के  तक  यह  ४,०००  लाख  क्यूबिक  मीटर  तक  बढ़

 जायंगी  ।  PEUG-VO A में  १  करोड  VY  लाख  रुपये  की  सिनेमेटोग्राफी कौर  २  करोड़  २०  लाख  रुपये

 की  फोटोग्राफिक  फिल्में  आदि  का  आयात  किया  ।

 टायर  बनाने  वाली  कम्पनियां

 Ques.  श्री  चंडक :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  टायर  बनाने  वाली  कम्पनियों  ने  प्रतीक  की  सिफारिश  के  अनुसार

 उद्योग  में  भा  रतीय  पूंजी  बढ़ाने  के  लिये  कोई  कदम  उठाये  हैं  ;

 यदि  तो  उपरोक्त  कम्पनियों  में  प्रभी  तक  कुल  कितनी  भारतीय  पू  जी  विनियोजित

 की  गई  है

 यदि  उपरोक्त भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  है  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं  ;

 इस  विषय  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र )  :  से  .  लोकसभा के  पटल

 पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 टायर  कम्पनियों  में  केवल  दो  कम्पनियां--मेसर्स  डनलप  रबड़  कम्पनी  लिमिटेड

 शर  मैसेज  फायर  स्टोन  टायर  एण्ड  रबड़  कम्पनी  लिमिटेड--निर्माण  में  संलग्न  हैं  ।

 जहां  तक  डनलप  का  सम्बन्ध  मुख्य  शेयरहोल्डर  डाला  रबड़  कम्पनी  )  उन्हो ंने  भारतीय

 जनता  में  दस-दस  रुपये  के  RB, 8, X00  सामान्य  पसर  बेच  कर  WTA  अधिकार  Co  प्रतिशत से

 बटा  कर
 ५१

 प्रतिशत  कर  दिया  है
 |  १४०  लाख  रुपये  के  सामान्य  पेश्तर  जारी  करने  में  भी  ब्रिटिश

 फर्म  ने  दक्षेस  डनलप  रबड़  कम्पनी  लिमिटेड
 में

 प्रतिशत  रा झर  खरीद ेहैं  ।

 २.  मेसर्स  फायर स्टोन  टायर  एण्ड  रबड़  कम्पनी  (éfsar) ,  लिमिटेड  की  प्रदत्त  भ्रंश  पूजी

 केवल  २०,०००  रुपये है  |  इसਂ  उद्योग  को  ७५ शिर  पु  जी  में  भारतीय  सहयोग  का  प्रकट  अतिरिक्त  पूजी

 स्वीकार  करते  समय  ध्यान  में  रखा  जायेंगी  ।

 श्री  चांडक  :  क्या  टायर  के  अतिरिक्त  अन्य  वस्तुएं  बनाने  वाली  कम्पनियों  से  अपना  व्यवसाय
 बन्द  करने  के  लिये  कहा  गया  है

 ?

 पति  सतीश  चन्द्र  :  उन  से  व्यवसाय  बन्द  करने  के  लिये  नहीं  कहा  गया  है
 ।

 किन्तु
 एसी

 हरनेक

 टायर  बनाने  वाली  कम्पनियां  हैं  जो  कुछ  वस्तुएं  भारत  में  टायर  बनाने  वाली  प्राय  कम्पनियों  से

 बनवाती हैं  ।

 श्री  चंडक
 :  मद्रास कौर  बम्बई  में  टायर  बनाने  के  लिये  प्रस्तावित  दो  फैक्टरियों

 में
 कितनी

 प्रतिशत  भारतीय  पूजी  है  ?
 बणा

 मूल  भ्रंग्रेजी में
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 श्री  सतीश  चन्द्र  वर्तमान  फैक्टरियों  अथवा  भविष्य  में  बनने  वाली  फैक्टरियां  ?

 fat  aise  :  प्रस्तावित  फैक्टरियां  ।

 श्री  सतीश  तीन  नई  फैक्टरियां  स्थापित  करने  का  विचार  है  ।  कीट  टायसन  नामक  फर्म

 ने  टाटा  के  साथ  सहयोग  स्थापित  किया  है  ।  इस  में  प्रारम्भ  में  भारतीय  पू  जी  ४०  प्रतिशत  होगी  जो

 .....  बढ़  कर  Yo  प्रतिदिन  हो  जायेगी  |  डाटन  रबड़  फैक्टरी  के  सहयोग  से  एक  कौर  फैक्टरी

 स्थापित  करने  का  विचार  है  ।  इसਂ  में  पूंजी  का  अनुपात  ५० :  ५०  होगा
 ?

 नेशनल  रबड़  कम्पनी

 कलकत्ता  में  स्थापित  की  जायेगी  जो  स्वेता  भारतीय  होगी  ।

 fat  चा डफ  क्या  बम्बई  प्रस्तावित  टायर  फैक्टरी  इटली की  फर्म से  सहयोग  करेगी

 जो  इस  क्षेत्र  में  संस्था नई  हैदर  अमरीकन  पेटेंट के  अ्न्तगंत  कायें  करेगी  aire  यदि  तो

 प्रारम्भकर्ताग्रों  के  सीधा  wast  सहयोग  प्राप्त  करने के  लिये  क्यों  नहीं  कहा  गया  ?

 सती दा  चन्द्र  :  टाटा  ने  स्वयं  अपने  सहयोगी क  हैँ  किसी  भी  प्रकार  की

 सहायता  देन  के  पुर्व  उन्होंने  इस  दिशा  में  उक्त  फर्म  की  उपयुक्तता  पर  विचार  किया  होगा  ।

 श्री  वि०  नच०  विवरण  से  प्रकट है  कि  मेसर्स  फायर स्टोन टायर  एण्ड  रबड़  कम्पनी

 की  भूगतान शुदा  पूं  जी  केवल  २०,००० रुपये  है  |  इस  पूंजी से  वे  टायर  किस  प्रकार बना  रहे

 हूं  ।  क्या  वह  बाहर  से  ऋण  इत्यादि  लेते  हैं

 श्री  सती दा  चन्द्र  :  फायर स्टोन टायर  निर्माण  करने  वाली  एक  बड़ी  कम्पनी  है  ।  यह

 विदेशी  कम्पनी  का  सहायक  रंग  है  |  यह  नाममात्र  की  पूंजी  से  यहां  काम  करने  के  लिये

 पंजीकृत  की  गई  है  |  उसके  कोई  अन्य  दोश्ररहोल्डर नहीं  है  ।

 fat  रामनाथन  चेट्टियार  :  वर्तमान  कम्पनियों  में  भारतीय  शेयरहोल्डरों  का  निम्न

 प्रतिशत  देखते
 हुए  सरकार  इन  कम्पनियों से  उस  प्रकार  की  वार्ता  करने के  लिये  क्या  कदम

 उठायेगी  कि  उनमें  भारतीयों  का  अंश  अधिक  बढ़े  ?

 श्री  सती द्य  चन्द्र  :  यदि  माननीय  सदस्य  विवरण  का  शरयान  करें  तो  उन्हें  प्रतीत  होगा

 कि  डनलप  रबड़  कम्पनी में  जो  घ्रधिक  शेर  यूजी
 की  एक  मात्रा  कम्पनी  है  ,  अपनी  विदेशी  पूंजी

 कम  कर  रही है  इसका  प्रतिशत  €०  से  घटकर  ५१  रह  गया  है  ;  शर  यह  भारतीय  TA:

 होल्डरों  को  दिया जा  रहा  है

 बापु
 ध. क

 में  जल  संभरण

 1*  2Goo.  श्री प्रति  सुचेता  कृपलानी :  क्या  श्रीवास  ale  संभरण मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  दक्षिण  दिल्‍ली
 के

 नगरीय  क्षेत्र
 शौर  विशेष  रूप  से  बापू  पाक में  aa  पानीਂ

 का  संभरण  कब  तक  संभव  हो  सकेगा ?

 निर्माण  प्रवास  ate  संभरण  उप मंत्रों  अनिल  go  दक्षिण  दिल्‍ली  की

 every  बस्तियों  में  कच्चा  पानी  Peue F के  भ्रंत तक तक  उपलब्ध  होगा  |
 बापु  पार्क  अन्य

 जो  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  क्षेत्राधिकार  में  हैं  कच्चे  पानी  के  संभरण  का  कोई  प्रस्ताव

 निगम
 के  विचाराधीन  नहीं है  ।

 वद  यद

 1  मूल  अंग्रेजी में

 {Unfiltered  water.
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 बम्बई  स्टोन  नेवीगेशन  कम्पनी  लिमिटेड  द्वारा  मौका  सेवा  बन्द  फरिया  जाना

 श्री  रास  :

 श्री  जाघव
 गेभ्रल्प  सुचना

 प्रदान  संख्या

 ्य  श्री  नाथ  पाई  :

 a  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  बम्बई  स्टीम  नेवीगेशन  कम्पनी  लिमिटेड  ने  बम्बई  से  रीवास

 और  बम्बई से  पूर्वा गड़  लाइन  पर  नौका  सेवा  बंद  कर  दी  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं ।

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  उक्त  नौका  सेवा  बंद  करने  से  बम्बई  are
 कोंकण

 के  निवासियों  को पर्याप्त  असुविधा हो  गई  है  ;  ac

 यदि  तो  नौका  सेवा  जारी  रखने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये
 ्

 हं
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  :  जी

 कम्पनियों  के  अनुसार  दोनों  नौका  सेवाएं  हानि  में  चल  रही  थीं
 ।

 जी  हाँ  ।

 gains  सर्विस के  बारे  में  यह  निश्चित  किया  गया  है
 कि

 gains  के  alah

 सब  पत्तनों  पर
 उसे  बम्बई-दाभोल-वेनग्रुला  सर्विस

 के  साथ  एकीकृत  हो  जाने  पर
 भी  नौका  सेवा

 पहले  की  भांति  सप्ताह  में  तीन  बार  वहां  चालू  रहेगी  ।  जहां तक  पूर्ण  पत्तन  का  सम्बन्ध  है

 स्टीमर  कम्पनी  कानपुर  होकर  सीधे  टिकट  जारी  करने  के  लिये  तैयार  है  ;  ऐसा  उन्हें  रानपुर से

 पूनेंगढड  तक  बस  का
 किराया  देकर  करना  होगा  |

 जहां  तक  निवास  तक  जाने  वाली  सर्विस  सम्बन्ध है  पर  जो  राज्य  सरकार के  क्षेत्र  में

 स्टीमर  कम्पनी  ने  बताया  है  कि  ज्योंही  उनका  लान्च  तैयार  हो  जायेगा  उनका  बोर्ड  इस  सेवा  को

 चालू  करने
 पर

 विचार  करेगा  इसी  बीच  खराब  मौसम  बीत  जाने  पर  प्राइवेट  mse  निवास

 जा
 रहे  हैं  सनौर  यात्रियों  की  अ्रसुविधायें  दूर  कर  दी  गई  हैं  ।

 पश्  झा सर
 :

 यदि  हानि  हुई  है  तो  क्या  सरकार  ने  यह  निश्चय  करने  का
 प्रयत्न  किया

 हैकि  हानि  wart  है  अथवा  मनगढ़ंत  है  ?  बम्बई  के  मुख्य  मंत्री  ने  जनसंघ  के  प्रतिनिधि

 को  गत  वर्ष  इसकी  जांच के  बारे  में  प्रशासन दिया  था  क्या  इसकी  जांच  कराई  गई  है  ?

 श्री  राज  बहादुर  :  प्रदान
 के

 उत्तरवर्ती
 भाग  का  उत्तर  बम्बई  सरकार  ही  दे  सकती

 है  ?

 प्रथम  भाग
 के

 बारे
 में  मैँ  कहूंगा  कि  बम्बई  उच्च  न्यायालय  के  yas की

 जस्टिस

 लोकल  द्वारा  इस  विषय  की  नियमित  जांच  कराई  गई  उन्होंने  सम्पूर्ण  विषय  का
 अध्ययन

 किया  था  कौर
 उनकी  रिपोर्ट के  झा घार  पर  ही  किराये  में  दस  प्रतिशत वृद्धि  की  गई  थी  1

 श्री  नाथ
 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  बम्बई  स्टीम

 नेविगेशन  कम्पनी
 जो  सिंधिया

 कम्पनी  की
 एक

 सहायक  हानि  हो  रही है  जबकि  मल  कम्पनी  में  लाखों  रुपये  का  मुनाफा

 हदो  रहा
 है  थ os

 मूल  झंप्रेजी  में
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 tat  राज  यह  सच  श्रीमान ।

 fat  नाथ  पाई  :  क्या  सरकार  ने  यह  मालूम  करने  की  कोशिश की  है
 कि  जिन  बन्दरगाहों

 में  कम्पनी  के  जहाज़  जाते  उन्हें  बन्द  करने  की  कार्यवाही घमकी  का  प्रारम्भिक चरण  है  ?

 क्या  यह  सम्पूर्ण  लाइन को  बन्द  करने  की  दिशा  में  पहला  कदम  है  अथवा  क्या  सरकार  से

 रियायत  मांगने के  लिये एक  प्रकार का  दबाव  है  ?

 पृश्नी  राज  बहादुर  इसके  प्रतीक  शरथ  लगाये  जा  सकते  हमें इन  लोगो ंके  हृदय  का

 रहस्योदघाटन  करना  किन्तु  यह  सच  है  कि  उन्होंने  अधिकांश
 सर्विस  चालू  कर  दी

 स्टीमर  सर्विस के
 नियमित

 माग  से  केवल एक  पत्तन  पूरक  कर  दिया  गया  है
 |

 कशी  नाथ  पाई  :
 गत  वर्ष  सभा  में  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  ने  बताया  था

 कि

 १९५७  समाप्त  होने  के  पुर्व  कम्पनी के  जहाज़  मलवान के  बन्दरगाह  पर  भी  सत्रह  महीने  से

 झ्रधघिक  बीत गये  हैं  र  सहस्त्रों व्यक्ति  बम्बई  जाने के  लियें  एक  मात्र  साधन से  वंचित

 सरकार  दारा  इस  विषय  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 fart  राज  बहादुर  :.  यह  प्रश्न  अरन्य  दो
 स्विस  से

 सम्बन्धित  है--माननीय
 सदस्य  द्वारा

 निर्दिष्ट  स्विस  से  नहीं  ।  यात्रियों  की  असुविधा  से  हम  पूर्ण  warts  |  इस  विषय  का

 दायित्व केन्द्र  ates  सरकार वहन  करेंगे  ।  कुछ  सर्विस  स्वधा  बन्दरगाह  से  सम्बन्धित हैं

 जिनके  लिये  राज्य  सरकार  उत्तरदायी  है  ।  इतना  होने  पर  भी  हम  परिस्थितियों  के  अनुसार

 पूरी  को दिदा  कर  रहें  ।

 fat  क्या यह  सर्विस  भ्रमजाल  सप्ताह
 में

 केवल  दिन  ही  चलती  है
 ?

 fot  राज  उन्होंने  जो  भ्रनुसुची  निर्धारित  की  है  यह  उसी  के  अ्रनुसार है  ।

 श्री  जाघव  :  किराये  की  १४  प्रतिशत  विधि  होनें  पर  भी  नौकाएं चल  रही  हैं  ।

 शी  राज  बहादुर  :  यह  दस  प्रतिश्त है

 श्री  नाथ  क्या  यह  सच  है  कि  कम्पनी  सप्ताह  में  एक  दिन  इस  लाइन  को  बंद
 कि

 करने  की  धमकी दे  रही  है ?  क्या  का  दिया  जायेगा कि  यह  केवल एक  दिन  ही

 बन्द  रहेगी  ?

 pat  राज  बहादुर :  कहा  जाता है  कि
 मंगलवार  समुद्र  यात्रा के  लिये  अ्रशुभ  है  उस

 दिन  सर्विस नहीं  चलती  यह  अंधविश्वास है  |  मेरे  पास  यही  जानकारी है

 श्रिया  महोदय  माननीय  मंत्री
 के  अनुसार यह  भावनाओं का  पालन  किया  जा  रहा

 है  |

 राज
 एक  विशेष  दिन वह  स्विस  बन्द  रखते

 हैं  ।  मुझे  यह  स्मरण  नहीं

 है  कि  यह  मंगलवार  है  अ्रथवा  कोई  प्रौढ़  दिन  है  |

 झरिया  में  निवास  स्थानों  का  खाली  कराया  जाना

 1१६.  श्री  बोस  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  झरिया  टाउन के  स्टेशन  क्षेत्र में  रहने  वाले  wae  व्यक्तियों  को

 खान  विभाग के  कहने  पर  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता की  धारा  १४४  के  अन्तर्गत मकान  खाली  करने  के

 नोटिस  दे  दिये  गये  हैं  क्योंकि  इस  क्षेत्र के  जल  मग्न  होने की
 ATA  हु
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 यदि  तो  इस  विषय के  क्या  तथ्य  हैं  द  कि

 पिन  cz ah
 क्या  संकट  ग्रस्त  व्यक्तियों  की  इच्छा  के  झ्र  अनुरूप  यथार्थ  स्थित  न  कें

 लिये  विशषज्ञों  द्वारा  जांच  कराने का  विचार  है  ?

 उपमंत्री  आबिद  a  (ख) : खास झरिया खास  झरिया  खान  की  तह

 नं०  १०  शहरों  न्‌०  ११  में  जमीन के  नीचे  श्रवन के  अस्तित्व  के  कारण  जिला  अधिकारियों ने  1&3

 में  झरिया  टाउन  में  स्थित  कुछ  मकान  खाली  करा  लिये  थे  ।  उस  क्षेत्र  की  हाल की  जांच  में

 यह  मालूम  gar fe  खाली  कराये
 गये  मकानों

 में  से  २२  फिर  भर
 गये  हें  तथा  आठ  नये  मकानों

 का निर्माण हो  गया  चूंकि  कोयला  खान  की  एक  तह  के  नीचे  राग  होने  भ्र  दूसरे
 के

 स्थित  संचालन  के  परिणामस्वरूप यह  क्षेत्र  खतरनाक  थि  उक्त  ३०  मकानों  में  वालों

 को  खाली  करनें  के  नोटिस  जारी  किये  गये  हैं  ।

 मुख्य  खनिज  इंसपेक्टर ने  १६  १९५८  को  इस  क्षेत्र का  निरीक्षण  किया  था

 झर  उनकी  भी  राय  है  कि  इन  लोगों  के  वहां  रहने  के  लिये  उक्त  क्षेत्र  सुरक्षित  नहीं  है  ।

 श्री  बोस  :
 क्या  माननीय  मंत्री  ने  पीड़ितों  द्वारा  भेजा  गया  तार  देखा  है  जिसमें  उन्होंने

 लिखा  है  कि  कोयला  ate  के  इंजीनियरों  ने  इस  क्षेत्र  का  निरीक्षण  किया  है  ate  जिसे  सुरक्षित  क्षेत्र

 घोषित  किया  गया  है  ate  बताया  है  कि  इस  स्थान  को  छोड़ने  की  कोई  अ्रावइ्यकता  नहीं है  ?

 श्री  आबिद  चली  जी  इस  प्रकार  का  तार  उन  व्यक्तियों  के  पास  से  प्राप्त  gar  है  जो

 उन  मकानों  पर  युवक  कब्जा  किये  हुये  हैं
 ।  हम  इस  तार  को  खानों  के  मुख्य  निरीक्षक  के  पास  किये

 सुझावों को  देखते  हुए  जांच  करने  के  लिये  भेज  देंगे
 ।

 श्री  बोस  :
 क्या  सरकार  का  विचार  एक  समिति  नियुक्त  करने  का  है  जिस  में  खान  विभाग

 कौर  कोयला  बोझ  दोनों  के  इंजीनियर  होंगे  जो  संयुक्त  रूप  से  उस  क्षेत्र  की  जांच  करेंगे  कि  यह  क्षेत्र

 कहां  तक  सुरक्षित  प्रिया  असुरक्षित  है  ?

 श्री  आ्राबिद  चली  खानों  का  मुख्य  निरीक्षक  स्वयं  इस  मामले  में  प्रगति  राय  देने  के  बारे  में

 पर्याप्त  योग्य एवं  अ्रनूभवी  व्यक्ति है
 |  हम  नहीं  समझते  किसी  ate  की  राय  लेना  अवश्यक

 होगा |

 fat वि०
 चल

 कया  सरकार  ने  इस  बात  की  जांच  की  है
 कि

 कया  कोयले  की  तहों की

 ख  दाई  कहीं  प्रौढ़  भी  खदानों  वाले  नगर  में  किया  जा  रहा  है  प्रौढ़  यदि  तो  प्रथव  झाग  न  लगे

 इसके  लिये  क्या  पूर्वोपाय  किये  जाते  हूँ  ?

 ६.11  स्रावित  श्लील  :
 जब  तक  खानें  रहेंगी  तब  तक  श्राग  लगने

 की
 घटनायें  होती  रहेंगी

 ।  हां

 हमारा  प्रयत्न  इन  घटनाओं  मं  कमी  करने  का  रहता  है  ।

 श्री  स०  चं०  सामन्त  :  माननीय  मंत्री ने  बताया है  कि  १९५३  में  भूमि  के  अन्दर  लगी
 झाग

 देखी  गई  थी  प्रौढ़  १९५८ में  वह  देखी गई  है  ।  क्या  उस  समय  जिसमें  से  होकर  गैस  झ्रथवा

 धुंधा  बाहर  रहा  था  उसमें  कुछ  फिशर  पाये  गये  थे  ;  यदि
 तो

 क्या  उसी  समय  कोई  काय  वाही

 की  गई  थी  अथवा  भविष्य  में  करने  का  विचार  है  ?

 श्री  आबिद  अर्ली  यह  प्रश्न उन  ३०  मकानों  के  बारे  में  है  जिन  पर  भ्र वैध  रूप  से  कब्जा
 कर

 लिया  गया  मैंने  किसी
 भी

 भाग  लगने  की  ऐसी  घटना  का  उल्लेख  नहीं  किया  जिसका  माननीय  सदस्य विविध
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 ने  हवाला दिया  है  |
 लगता  है  कि  उन्हें  गलतफहमी  हो  गई  है  ;  मैं  ने  कहा  था  कि  2983340 FHT में  ये  मकान

 खाली  किये  गये  थे
 जो

 फिर  से  भर  गये  हैं  प्रौढ़  इन  लोगों  से  उन्हें  खाली  करने  के  लिये  कह  दिया  गया  है

 क्योंकि  उनमें  रहना  सुरक्षित  नहीं  है  ।  इस  प्रश्न  का  क्षेत्र  यहीं  तक  सीमित  है  |

 श्री  स०  चं०  सामन्त :  पिछले  वर्ष  हम  लोगों  ने  समाचार  पत्रों  में  पढ़ा  था  कि  झरिया  के

 पास  के  स्थान  में  भूमि  के  भ्रमर  भाग  लग  गई  थी  प्रौढ़  कहीं  से  थोड़ा  बहुत  २६:11  बाहर  HT  रहा  था
 ।

 उस  भाग  को  रोकने  के  लिये  सरकार  शारिवा  विभाग  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 श्री  आबिद
 चली  :

 एक  खान  ऐसी  है  जिसमें  २०  वर्षों  से  भी  अ्रघिक  समय  बीता  जबसे

 इस  बारे  में  केवल  इतना  सम्भव  है  कि  उसे  बन्द  कर  दिया  जाये  विभाग  द्वारा लगी  हुई  है
 ।

 यह  कार्यवाही की जा रही है की  जा  रही  है  कि  यह  wer  कौर  अधिक  न  फैलने  पाये  |

 श्री  बोस  :
 उन  घने  बसे  नगरों  में  जहां  ऊंची-ऊंची  इमारतें  ऐसे  नगरों  में  स्थित  कोयला

 खानों  के  बारे  मे  सरकार  का  पूर्वोपाय  करनें  का  विचार  करती  है  ?

 श्री  श्राबिद  अली  :  जी  हां  ।  खान  विभाग  का  काम  ऐसे  मामलों  की  निगरानी  करना  है

 श्र  जो  प्रावस्था  समझा  जाता  है  वह  किया  जा  रहा  है  ।  वे  पूर्वोपाय  करते  हैं  प्नौः  पक्षों  को  यदि

 दशक  हुआ  तो  सावधान  कर  देते  हैं  ।

 geal  के  लिखित  उत्तर

 सीमेंट  का  उत्पादन

 कि

 eo ERS  श्री  संगण्णा  :  क्या
 वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या ३०  १९४५८  से  सीमेंट  का  भाव  बढ़  जाने  स  देश  में  सीमेंट के  उत्पादन में  वृद्धि

 होने  में  कुछ  सहायता  मिली  है  ;  और

 यदि  तो  कहां  तक
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री
 सतीश  चन्द्र ):  १  2eus  से  सीमेंट  के  उत्पादकों

 को  बढ़ी  हुई  दर  पर  किय  गय  भुगतान  से  विस्तार  योजनायें  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये

 मिला  किन्तु इस  प्रक्रम  पर
 संक्षेप

 में  इसके
 प्रभाव

 का  पता  लगाना  सम्भव  नहीं  थोक

 भाव  में  वृद्धि  हो  जाने  से  किराये  भाड़े  सहित
 ११७.  ५०  न०  पै०

 प्रति  टन  के  मूल्य  पर  कोई  प्र  भाव  नहीं

 जिस  दर  पर
 राज्य  व्यापार

 निगम  उपभोक्ताओं को  सीमेंट  बेच  रहा  है  ।

 मोटर  टायरों  का  आयात

 1१५६७.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या पि
 x  ON

 दो  वर्षों  में  मोटर  का  आयात  करन  के  लिये  तदर्थ  लाइसेंस  स्वीकृत

 किये  गये  थे

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  किन  पक्षों  को  ये  ल  ०५  दिये  गये थे  Ht  प्रत्येक  लाइसेंस  कितने  मूल्य  का

 था है

 क्या  लाइसेंसों  का  पूरा  उपयोग  किया  गया  था  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रफुल्ल  ग्रा योग  ने  टायरों  के  आयात  के  बारे  में  प्रतियोगिता  लागू

 करने  की  सिफारिश की  थी  ;  शौर

 यदि  तो  प्रफुल्ल  आयोग  की  सिफारिशें  मानने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा  :  जी

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता है
 ।  सीखिये  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध

 संख्या  98]

 लाइसेंसों  का  उपयोग  कहां  तक  किया  गया  इसके  संबंध  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं

 जी  1 x

 क्योंकि  आयात  किये  गये  टायरों  का  मूल्य  बहुत  बढ़ता  जा  रहा  था  इस  कारण  रायात  किये

 गये  श्र  देशी  टायरों  के  एक  ही  से  सामान्य  मूल्य  रखना  वांछनीय  समझा  गया  |

 पुनर्वास  के  लिये  भूमि

 1*  १५९६९.
 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती

 :
 क्या  पुनर्वास  तथा

 अल्प  संख्यक-कार्य मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंग कि  :

 क्या  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  द्वारा  पूर्वी
 रेलवे  भी  पनिहारी  नगर  पालिका  थाना

 खरडाह  २४  परगना के  अ्रधघीन  मौज़ा  घोला  भर  बामनपुर  में  ५४  एकड़  खाली  प्रौढ़  पानी  से  भरी

 हुई  भूमि  पर
 शरणार्थियों  के  पुनर्वास  के  लिये  काम  में  लाने  के  बारे  में  प्र धि ग्रहण  करने  के  लिये  रेलवे

 मंत्रालय से  कहा  गया  है  ;  श्र

 यदि  तो  उस  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  go  :  श्र  राज्य  सरकार  ने  बताया  है

 fe  उसने  2eus  में  मौजा  थाना  खरडाह में  स्थित  भूमि  जिस  पर  उनका  का

 उत्तर  की  अभी कब्जा  कुछ  भूमि  हस्तांतरित  करने  के  बारे  में  रेलवे  मंत्रालय  को  निर्देश  किया  है  |

 प्रतीक्षा की  जा  रही  है  ।

 फरीदाबाद  का  कस्बा

 १६०१८  श्री  प्रकाशन  वीर  शास्त्री  :
 क्या  पुनर्वास  तथा  श्रत्पसंख्यक-कार्य मंत्री  यह

 बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 फरीदाबाद  के  कस्बे  जहां  बहुत  कम  कारखाने  रहने
 वाले  बहुत से

 बेरोजगार

 विस्थापित  परिवारों  को  काम  दिलाने  के  लिये  क्या  प्रबन्ध  किये  गये  हैं  ;

 ह

 उनमें
 स्थानीय  श्रमिक  कितने  हराकर  बाहर

 के  लोग

 कितने  हैं  ?

 ~
 a

 अंग्रेजी  में
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 पुनर्वास  उपमंत्री  ao  फरीदाबाद  में
 ४०

 से  भी  प्रतीक  कारखाने

 स्थापित  किये  जा  चुक ेह  पौर  इन  से  लगभग  २९००  शरणार्थियों को  रोज़गार  मिलता  कुछ  शरणार्थी

 निजी  व्यापार  कामों  और  फरीदाबाद  डिवेलपमेंट बोर्ड  की  मदों  से  रोजगार  पाते  किसी

 दूसरे  कस्बे  में  पुनर्वास  मंत्रालय ने  इतनी  बड़ी  तादाद में  का  रखाने  स्थापित नहीं  किये  सरकार सब

 दरबारियों  को  रोज़गार  दिलाने  की  जिम्मेदारी  नहीं  ले  सकती  |  सारे  देश  में  रोजगार की  हालत

 को  देखते हुये  स्थिति  का  शझ्रवलोकन करना  है

 इन  कारखानों में  २९००  शरणार्थी प्रौढ़  २६००  गैर-शरणार्थी  काम  करते  शर

 र-दारणाधियों में  से
 १  २००  व्यक्ति

 टेक्निकल  कौर  कलात्मक  कामों  में  लगे  हुए  हैं
 |

 तिहाड़  बस्ती  में  विस्थापित  व्यक्ति

 RROR  श्री  नवल  प्रभाकर  कया  पुनर्वास तथा  अ्रल्पसंख्यक-कार्य मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंग  कि

 क्या यह  सच  है  कि  दिल्‍ली की  तिहाड़  बस्ती में  जो  अपने  मकान  बनाने के  लिये  ५००  रुपय

 विस्थापित  व्यक्तियों  को  वित्तीय  सहायता  के  रूप  में  दिये  गये  थे  उसके  बदले  में  दावों  की  रकम  में  से  उन

 से  १०४०  रुपये  aga  किये  गये  थे  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  बाद  में  वसूली  की  राष्  बढ़ा  दी  गई  थी  ;  atk

 यदि  तो  कितनी  कौर  इस  के  क्या  कारण  हूं
 ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  yo  झूठ  सरकारी ज़मीन  पर  छोटे  टें नी मेंट  बनाने

 sn aN

 के  लिये  दरबारियों को  ५००  रुपये  दिये  गये  थें  |  गर-दावेदार  दरबारियों  को  दी  गयी  यह  रकम

 अनू  दान  समझी  गयी  थी  प्रौढ़  उन  से  केवल  जमीन  की  कीमत  वसूल  की  गयी  थी  I  दावेदार

 के  दावों में  से  इस  ५००  रुपये  की  रकम  के  अतिरिक्त  ज़मीन  की  कीमत  भी  वसूल  की  गयी  थी
 |

 )  stat

 कालोनी में  श्रमिक  सुविधाघरों पर  खां  के  कारण  १३५०  रुपये |

 वस्त्र  के  निर्यात  में  कमी

 *१६०३.  श्री  अनिरुद्ध  सिह  :  क्या  वाणिज्य
 तथा

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रेंगे  कि

 सच  है
 कि

 ब्रिटेन  को  भारतीय  वस्त्र  का  निर्यात  घट  रहा  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  श्र

 इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  उपाय  किये  हैं  था  करने  विचार

 है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा

 इस  के  कारण  हैं  मांगों  में  कमी  प्रतियोगिता  बढ़  जाना  तथा  लंकाशायर  में  बन  सकने

 वाले  स्थानीय  माल  का  अ्रंघिक  उपयोग  होना  |

 नियति  बढ़ाने  के  सामान्य  उपाय  करने  और  उत्पादन  शुल्कों को  युक्तियुक्त  ग्रा धार  पर

 लाने  के  अलावा  स्थिति  पर  बराबर  नजर  रखी  जा  रही
 है

 ————  उसका  WATT
 किया

 जा  रहा  है

 ।
 SS. ee eo

 मिल  अंग्रेजी में
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 जंगपुरा  का  पुल

 ग १६०४  श्री  सूरज  क्या  निर्मा  अब्बास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे कि  :

 as  जांच  पदाधिकारी  ने  जंगपुरा  पुल
 )  से  मिलने  वाली  सड़क  को पहुंची क्षति

 के  कारण  बताने

 के  संबंध में  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  ;

 यदि  तो  उसकी  उपपत्तियां  कया  हैं

 उस  पर  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 श्रीवास  शौर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  कु०  जी

 उन  की  उपपत्तियां यह  हैं  कि  क्षति का  कारण  निम्न  बातों  का  सम्मिलित प्रभाव  है

 (१)  २०-२१  ey  की  अ्रभूतपूर्वे वर्षा

 (२)  गलत  तरीके  से  कौर
 पर्याप्त

 रूप  से  मिट्टी  का  डाला  जाना  विशेषकर  उप मार्गों  और  पुलों

 की  सीमा के  पास  ;

 (३)  सड़क  के  किनारे  के  पत्थरों  के  बीच  सड़क  पर  वर्षा  के  पानी  को  निकालने  की  व्यवस्था  में

 विशेषकर  जब  कि  समीप  के  पुलों  प्रौढ़  पुलियों  से  सड़क  की  सतह  सड़क  के  पत्थरों

 से  ३  इंच  नीचे  रखी  गई  थी  जिससे  यथासम्भव  प्रतिक्रिया  मिट्टी  प्राणी  जमा  होती  रहे  ।

 खराबियों  को  दूर  करनें  का  काम  ठेकेदारों  ने  अपनी  लागत  पर  शुरू  कर  दिया  है
 ।

 प्रमुख  टेक्निकल  निरीक्षक  की  उपपत्तियों  की  जांच  इस  दृष्टि  से  की  जा  रही  है  उपर्युक्त  खराबियों

 के  लिये  विभिनन  पदाधिकारियों  तथा  ठेकेदारों  को  उत्तरदायी  ठहराया  जा  सके  |

 अमरीका  द्वारा  पाकिस्तान  को  शास्त्रों  का  संभरण

 1१६०५  श्री  उ०  च०  पटनायक  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  को  द्वारा  पाकिस्तान  को  प्रति  किस्म
 के

 शस्त्रों  के  संभरण

 के  बारे में  विस्तृत  जानकारी है  ;  शौर

 यदि  तो  उसका  व्योरा कया  है
 ?

 उपमंत्री  लक्ष्मी  भारत  सरकार  को  अमरीका द्वारा
 पाकिस्तान को  दिये  गये  भ्रमणी  किस्म  के  शस्त्रों  के  बारे  में  विस्तृत  जानकारी  नहीं है  ।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 समय  प्रदेश  में  कागज  की  सिल

 ११६०६.  श्री  जांगड़े  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  सरकार  अथवा  गैर-सरकारी  लोगों

 की
 कौर

 से  मध्य  प्रदेश  में  इटारसी  कौर  बिलासपुर  में  साधारण कागज  बनाने  के  लिये  कारखाने  स्थापित

 करन के  हेतु  प्राथेनापत मिले  है  ;  ak

 ह  यदि
 तो  क्या  उन  पर  कोई  ्

 कार्यवाही
 की  गई  ह

 कि

 मिल  म्रश्न जा  म
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 वाणिज्य  तथा  vain  उपमंत्री  सतीश  )  झर  एक  विवरण  सभा
 पटल  पर  रखा  जाता  है  |

 विवरण

 झर  कलकत्ते के  ब्रसल्स  श्ररिएन्ट  पेपर  मिल्स  लि ०  ने  LEX  के  उद्योग

 नियमन  )  के  अधीन  बिलासपुर  के  पास  १८०००  टन  कागज  कौर  गत्ता  प्रति  वर्ष  बनाने  का

 एक
 नया  कारखाना  खोलने  के  उद्देश्य  से  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  लिये  १८  १९५७ को  एक

 पत्र  दिया  था  ।  लाइसेंस  देने  वाली  समिति  ने  इस  पर  ३०  Qeus HT को
 विचार  किया

 गर  इसे  ईस्वी  कार  कर  देने  की  सिफारिश  की  क्यों  कि  यह  फर्म  बिलासपुर  में  लुगदी  बनाने  की
 योजना

 क्रियान्वित  करने  में  संतोषजनक  प्रगति  नहीं  कर  सकी  थी  ।  लेकिन  समिति  ने  सुझाव  दिया  है  कि  यदि

 यह  फर्म  चाहे  तो  ६  महीने  बाद  फिर  नये  प्रस्ताव  पेश  कर  सकती  है  ।  ११  2Eus  को  इस

 आशय  के  निर्णय  की  सुचना  क्  के  पास  भेज  दी  गई  इटारसी में  कागज  का  कारखाना  स्थापित

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  |

 लौह  वयस्क  का  निर्यात

 श्री  पाणिप्रही  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 उड़ीसा की  सुरिन्दर  खानों  से  PEXE-XY,  PEXG-XS  अर  PE XS—Y  में परब  तक

 कुल  कितने  लौह  वयस्क  का  निर्यात  किया  गया  है  ;

 भारत के  राज्य  निगम  लिमिटेड द्वारा  सुरिन्दर  खानों से  कुल  कितना

 लौह  वयस्क  निर्यात  करने  का  करार  किया  गया  है  ;

 सुरिन्दर लौह  वयस्क  खानों  से  गैर-सरकारी  अभिकरणों  के  द्वारा  कितना लौह  वयस्क

 निर्यात
 करने  का  करार  किया  गया  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :

 PEXG—Y  राज्य  व्यापार निगम  के  लेखे  में  ५३,७१०  टन

 LEXV—¥S  2,193,190 °  टन

 के  अन्त  ६३,०००  टन  (१  जुलाई स  ३०  जून

 यह  जानकारी बताना  राज्य  व्यापार  निगम  के  व्यापार  के  हित  में  नहीं  होगा  ।

 १  PEE
 से

 लौह  वयस्क  का  निर्यात  केवल  राज्य
 व्यापार  निगम के  लेखे  में

 किया  जाता  है

 राजस्थान  में  खा ग  बुनकर

 *  १६०७.  श्री  प०  ला०  बारूपाल  :  नया  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि

 यह  सच  है  कि  राजस्थान  में  ग्रामोद्योग  भर
 र

 खादी  उद्योगों  में  काम  करने  वाले  बुनकरों
 को  उत्पादन  केन्द्रों  द्वारा  तैयार  की  गई  खादी  तथा  कपड़ा  बेचने  के  लिये  अ्रखिल  भारतीय  खादी

 तथा  ग्रामोद्योग  बो  और  चर्खा  संध
 प्रमाण-पत्र

 नहीं
 दे

 रहे हैं  ;

 मल  अंग्रेजी  में



 Ry  Reus ल  ३  लिखित  उत्तर  शरे

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं  ak

 क्या  सरकार  जानती  है  कि  हजारों  की  संख्या  में  कतवारी  बुनकर  इस  कारण  बेकार

 el  गय  है

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  altar  चन्द्र  )  :  जी  काफी  गैस  चली

 रही  परम्परा  के  अनसार  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  कमीशन  की  प्रमाण-पत्र देने  वाली  समिति

 प्लग  बुनकरों  को  प्रमाण-पत्र  नहीं  देती  ।  ये  प्रमाण-पत्र  उन  ट्रस्टों  इरादी  को  दिये  जाते

 जो  कमीशन  द्वारा  निर्धारित  नियमों  तथा  शर्तों  का  पालन  करते  हैं  ।

 यह  बात  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  लाई  गई  |  प्रगर य  कतवार
 पौर

 बुनकर
 fra

 संस्थाओं
 से

 सम्बन्ध  जोड़  लें  तो  उन्हें  काम  मिलेगा  भर  झाम  सुविधाएं
 भी  जैसे

 कि  रुई
 मिलना  कौर  उनका  काता  gat  सूत  निर्धारित  मजदूरी  देकर  लिया  जाना

 ।

 फर्जी  फिल्मों  का  ऑ्रावंटन

 1*१६०८  श्री  प्र०  च०  बुरा  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  प्रादेशिक  भाषाओं  में  उन  फिल्मों के  निर्माण  के  जिनका  विकास  कभी  afar

 नहीं  हो  सका  है  जैसे  श्रासामी  कच्ची  फिल्मों  का  आवंटन करने  में  विशेष  ध्यान  रखा
 जाता

 यदि  तो  किस  प्रकार  ;  ak

 श्रासामी  भर
 उड़िया  भाषाओं  में  reAc  में  कितने  परमिट  जारी  किये  गये

 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा  चन्द्र )  :  र गौर  )  ऐसी  प्रादेशिक  भाषाओं

 के
 लिये

 कच्ची  फिल्मों  के  आवंटन  के  लिये  प्राप्त  ha  पर  तदर्थ  रूप  से  विचार  किया  जाता  है  ।

 eye  की  संक्षिप्त  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  जब  से  कच्ची  फिल्मों  के
 वितरण

 की  नियमित  व्यवस्था  की  गई  है  तब  से  भ्रासामी  फिल्मों  के  लिये  उड़िया  फिल्मों  के  लिये

 परमिट  जारी  किये  गये  है  ।

 हिन्दुस्तान  ated  कलकत्ता

 1१६०६.  थ्रो  बूलिन  घोष  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २६  gays

 के  श्रल्पसूचना  प्रश्न  संख्या  १७
 के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  :

 मेससें  स्टड बेकर  पेकार्ड  अमेरिका के  सहयोग  से  हिन्दुस्तान  मोटर्स

 कलकत्ता  ने  कितनी  ट्रक  परौ  बसें  बनाई  हैं  ;

 स्टड बेकर  गाड़ियां बनाने  के  कार्यक्रम  के  अधीन  मेसर्स  हिन्दुस्तान  कितने

 स्टड बकर  टैक्स
 तथा  अरन्य  मोटर के  पुर्जे  आयात  किये  कौर

 मेससे  हिन्दुस्तान  मोटर्स  द्वारा  ग्रा यात  की  गई  इस  प्रकार  की  स्टड बेकर  गाड़ियों

 में  से  भारत  सरकार  के  विभिन्न  विभागों  ने  कितनी  मोटर  गाड़ियां  खरीदी  हैं  प्रौढ़  उनके  लिये

 कितना  रुपया  चुकाया  गया है
 ?

 aa  भ्रंग्रेजी  में



 GQRQWYV  लिखित  उत्तर  २४५  ae Gy

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  wes ATR  )  मोटर  गाड़ी  उद्योग  की  प्रफुल्ल

 ग्रा योग  द्वारा  पहिली  जांच
 किये  जाने  के

 नवम्बर  १९५३
 में

 मेस
 हिन्दुस्तान  मोटरें

 लिमिटेड

 के
 लिये

 स्टड बेकर  गाड़ियां  बनाने  का  एक  प्रावस्था-बद्ध  काय  क्रम  मंजूर  किया  गया  था  geuy

 के  बाद  से  स्टड बेकर  ट्रकों  तथा  बस पों  ar  उत्पादन  भ ि
 sae  fara  a  = ROSE षड्  र

 एककों  की  सख्या

 —_—

 2eYy  १११८

 SENN  २३६०

 Pause  RIIe

 १€  49.0  2230.0

 g&us  go Re

 कौर  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही है
 ग्रोवर  लोक-सभा

 के
 पटल  पर  रख

 a  जायेंगी ।

 चाय  बागान के  श्रमिक

 1*१६१०.  श्री  दीदार  देव  :
 कया

 श्रम  श्र  रोजगार
 मंत्री

 यह
 बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  बागान  मालिकों  तथा  त्रिपुरा  area  बीच  ऐसा  कोई  करार  है  कि  चाय

 बागानों के  मालिकों  द्वारा  श्रमिकों  को  राशन  दिया  जाएगा

 क्या  कुछ  चाय  बागान  मालिकों  ने  राशनਂ  देने से  इंकार  कर  दिय है

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी है  :  अर

 करार  की  कार्यान्विति  के  लिये  प्रशासन  ने  कया  कार्यवाही  की  है
 ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  नहीं  ।  परन्तु  अल्पतम  मंजूरी
 =>  watt

 १६४८  अधीन  जारी  किये  गये  are  के  अ्रनसार  मज दधीचि  को  चावल  देनें  की  जिम्मेदारी

 बागान  प्रबंधकों  पर  है  ।

 att  ६  बागानों  ने
 ।

 त्रिपुरा  प्रशासनਂ  बागान के
 मालिकों  पर

 यह
 दबाव  डाल  रहा  है

 कि
 वें  अल्पतम

 मजूरी  अधिनियम  के
 प्रधान

 ग्र धि सुचित  Ro  रुपये  प्रतिमन  की  रियायती  दर  मजदूरों  को
 चावल

 दें  या  इसके  बदले  उन्हें  चावल  के  बाजार  भाव  की  कीमत  तथा  अधिसूचित  कीमत  के  बीच  के

 अन्तर  को  पुरा  करने  के
 जि

 अर्थ  सहायता  |

 was  में



 २४  Gus  लिखित  उत्तर  ERR

 लुधियाना  में  बाईसिकिल  के  कारखाने

 1१६११.
 St  हरिश्चन्द्र माथुर  :

 sft  Qi wa  fire  सरहदों

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  लुधियाना  में में  साइकिलों  के  पुर्जे  बनाने  का  काम  करने

 वाले  कई  एकक  बन्द  हो  गये  है ं;

 (ay  यदि  तो  उनके  बन्द  होने  का  क्या  कारण  है

 पिछले  तीन  वर्षों  में  बड़ें  बड़े  एककों  ने  प्रता  उत्पादन  किस  सीमा  तक  बढ़ाया  कौर

 पुनरीक्षित  लक्ष्य  कितना  है  तथा

 इसे  किस  तरह  से अ्रपनाने का का  प्रस्ताव है  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा  चन्द्र  )  नही ं।

 seq  ही  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 e
 वर्ष  उत्पादन  की  ae)

 खनन

 geyy  €
 १,१७१

 FEXS  ६६ ३,६६९

 gy  Wo  YE

 gauss  से  जून  2eUS  तक )  द  yw

 योजना  के  अनुसार  PEG 0-F 2  वर्ष  के  लिये  बाइसिकिल का  उत्पादन  लक्ष्य  १२,  ५

 लाख  साइकिलें  हैं

 सरकार  ने  पूर्ण  क्षमता  मंजूर  कर  दी  है  और  साइकिलो ंके  उत्पादन  की  वर्तमान

 वृद्धि  को  देखते हुए  यह  ara  की  जाती है  कि  लक्ष्य॑  पुरा हो  जाएगा  ।

 तम्बाकू का  आयात

 1१६१२.  श्री  नंजप्पा
 :

 zat  वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  ४  १९५८  के

 तारांकित  प्रशन  संख्या  €  १६  केਂ  उत्तर
 के

 सम्बन्ध
 में  यह  बताने

 की
 कृपा

 करेंगे  कि  :

 सीलोन  से  किस  प्रयोजन के  लिये  बिना  तैयार  की  गई  तम्बाकू  आयात  की  जाती  है

 और  उसकी  किस  जगह  जरूरत  है  |

 क्या  देश  में  इस  प्रकार  की  तथा  इस  वर्ग  की  तम्बाक्‌  दा  करनें  के  लिये  कोई  कार्यवाही

 की  गई  है  कौर

 यदि  तो  कहां  की  गई  है  कौर  उसका  क्या  नतीजा  हुआ  है
 !

 मूल  अंग्रेजी  में

 218-A
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 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा  चन्द्र  )
 :

 केरल  राज्य  में  चूसने

 के  लिये

 (7)  केरल  राज्य  के  शेरत लाई  में  ।

 at  प्रयोगों
 के

 परिणामों
 से  पता  लगा  है  कि

 इस  क्षेत्र
 में

 स
 किस्म

 की  तम्बाकू पैदा
 करना

 संभव है

 फिल्‍म  विभाग

 1१६१३.  श्री  वोडयार  :.
 कया  सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्री यह  बताने की  दर्पा  करेंगे  कि

 :

 क्या  संघ
 सरकार  उत्तर  भारत  तथा  दक्षिण  भारत के  लिये

 दो
 फिल्म  विभाग  बनाने

 के  प्रस्ताव  पर  विचार कर  रही  है  ;  शौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ate  प्रसारण  मंत्री  :  नहीं

 प्रसून  उत्पन्न  नहीं  होता

 एक्स-रे  फिल्‍मों  की  कमी

 श्री  gto  Alo  मुकदमों  :

 श्री  तंगामणि :

 sit स०  Ho  बनो ं:

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सत्य  है  कि  ६  १९५८ से  कलकत्ते  के  मेडिकल  कालेज का  एक्सरे

 विभाग  एक्सरे  फिल्‍मों  की  कमी के  कारण  बन्द  कर  दिया  गया  है  ;

 अस्पतालों  के  लिये  एक्सरे  फिल्मों  की  व्यवस्था  करने
 के  लिये  क्या  कदम  उठाये

 गयें  ट्  ह  ौर

 क्या  एक्सरे  फिल्मों  के  संभरण  के
 लिये  राज्य  व्यापार निगम  द्वारा  कोई  व्यवस्था

 करने  का  प्रस्ताव  है  ;  कौर  यदि  तो  यह  व्यवस्था  कब  तक  हो  जायेगी  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीदा  चन्द्र ):  एक्स-रे  फ़िल्मों
 की

 कमी
 के

 कारण

 कलकत्ता  मेडिकल  कालज  के  एक्सरे  विभाग के  बन्द  होने के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  कोई

 जानकारी  नहीं  है  ।

 झर  पुराने  arrest  को  लाइसेन्स  देने के  अतिरिक्त  यह  प्रयत्न  किये

 जा  रहे  हैं  कि  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  एक्स-रे  फिल्में  प्राप्त  की  जिस  से
 विभिन्न  राज्यों

 की  अझ्रावस्यकतायें  कुछ  सीमा  तक  पुरी  हो  जायेंगी  ।
 ——————

 मूल  अंग्रेजी  में
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 १९५८ਂ  प्रदर्शनी

 १६१४.  श्री  वाजपेयी  :
 क्या  वाणिज्य

 तथा
 उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 १९६५८ਂ

 प्रदर्शनी  जो  कि  प्रथम  भ्रक्तूबर  को  आरम्भ  होनी  उसका

 पूर्ण  प्रबन्ध  हो  चुका  है  ;

 यदि  तो  gt  हो  चुके  कार्यों  शर  wert  कार्यों  का  क्या  व्यौरा

 इस  कार्य  को  शीघ्र  समाप्त  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश
 :

 काम  समाप्त  हमने  ही  वाला  है  ।

 स्थान  का  आवंटन  तो  पूर्ण  हो  चुका  हैं  शौर  इमारती  काम  भी  ५०  प्रतिशत

 समाप्त हो  चुका  हे
 ।

 शेष  कार्यों  की  सन्तोषजनक  प्रगति  हो  रही  हैं  |  WTA  हैं  कि  प्रदर्शनी  का  उद्घाटन

 तिथि  पर  हो  जायेगा

 केरल  राज्य  का  उद्योगीकरण

 TLE ६
 Sat  वॉरियर

 :

 श्री fo
 प०  नायर

 my  १५  # ७»
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  योजनाश्रों  के  भ्रन्त्गत  सरकार ने  केरल

 राज्य  में  मालिनी  स्टेनलेस  स्टील  टीन  बिजली  की  मोटरें  इत्यादि  के  उत्पादन तथा  प्रशिक्षण

 के  लिए  योजनाओं  की  भ्र नुम ति  दे  दी  है  ;

 क्या  इन  कारखानों  को  चालू  करने  के  लिये  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  कार्य

 करने  की  झ्रावश्यकता होगी  ;

 क्या  इन  कारखानों  को  चालू  करने  में  शीघ्रता  नहीं  की  जा  रही

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती  बिजली  की  मोटरें  बनाने  का  एक

 केन्द्र  छोटे  मशीनी  बनाने  का  एक  केन्द्र  इत् तुम नूर  दाग
 न

 पड़ने  वाले  इस्पात  का  एक

 केन्द्र  प्रतिकर  कौर  टीन  की  छपाई  तथा  टीन  के  डिब्बे  बनाने  का  एक  केन्द्र  मूवात्तुपुझाਂ में  बनाने  की

 स्वीकृति  १९५६-५७  में  दी  गयी  थी  ।

 इन  चार  केन्द्रों  में  से  केवल  तिरुमल  में  इमारत  बनाने  का  कार्य  केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  को  सौंपा  गया  था
 ।

 केरल  राज्य  सरकार  ने  जिस  औद्योगिक  क्षेत्र  की  स्थापना  की  है  इत्तुमनूर

 का  केन्द्र वहीं  स्थित  हूँ
 ।
 अलिंगी कौर  मूवात्तुप  झा  विभागीय  तौर  पर  लघु  उद्योग  सेवा  संस्था  मद्रास

 के  क्षेत्रीय  निर्देशक  महोदय  से  प्राप्त  कर  लिया  गया  हैं  ।

 शौर  बिजली  की  मोटरें  बनाने  का  काम  लघु
 उद्योग  सेवा  संस्था  मद्रास

 के  एक

 अस्थायी  ela  में  ATCT  कर  दिया  गया  है
 ।

 इमारत  के  पूरी  होने  पर  एक  मास  तक  इसे  तिरुमाला

 ले  जाया  जायेगा
 ।

 श्रीनगर  तथा  मूवात्तुपुज्ञा की  इमारतों  को  प्राथमिकता दी  जा  रही  हैं  र  उनके

 पूर्ण  होते
 ही

 केन्द्र
 में  कार्य  चालू  कर  दिया  जायेंगी ।

 _

 अंग्रेजी  में

 1Moovattupuzha
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 मुनियों  को  स्थापना

 *2E 29, BT श्री  भक्त  दर्शन क्या  कौर  संभरण  मंत्री  ११  १९४५८  के

 तारांकित  संख्या  १६२४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  ate  नई  दिल्‍ली  में  उपयुक्त  स्थानों  पर  मूर्तियों  की  स्थापना  करने  के  बारे  में

 सरकार  को  सलाह  देने  वाली  समिति  ने  अरब  तक  क्या  प्रगति  की

 उक्त  समिति  ने  aa  तक  कया  कया  सिफारिशें  की  हैं  ;  कौर

 उन  सिफारिशों  पर  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 झ्रावास
 कौर

 संभरण  उपमंत्री
 अनिल  कु

 ०  भर  इस  विषय

 में  प्रगति  नहीं
 की  जा  सकी  क्योंकि  आवश्यक  वित्तीय  साधन  tat  सुझावों  का  जिसके  कारण

 समिति  ने  अभी  तक  स्थायी  सिफ़ारिशों  नहीं  दी  हैं  ।

 सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 ग्लाइडरों  का  निर्माण

 cat  हाज़िर
 :

 श्री  स०  म०  बनों  :

 PERE  RO,
 श्री  नारायण  कुट्ट  मेनन  :

 श्री  दसरथ  देव  :

 कया  वाणिज्य  तथा
 उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सत्य  है
 कि

 भारत  में  निर्माण  किये  हुये  ग्लाइडर ों  का  मूल्य  किये  हुये

 ग्लाइडर ों से  कम
 श्र

 यदि
 तो

 क्या  भारत  में  बड़े  स्तर  पर  इन  ग्लाइडर ों  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा  :
 जी

 cab  का  दाम  कुछ

 अधिकार  है  1.

 हमारे  देश  के  निर्मितियों  की  जितनी  भी  ए्लाइडरों  श्र  पुर्जों  की  उत्पादन  क्षमता  है

 उससे  देश  की  झ्रावश्यकताओं  के  पूरे  हो  जाने  की  तराशा  है  बड़े  स्तर  पर  उसके  निर्माण  की  ap  भी

 कोई  बात  नही ं।

 के  चाय  बागानों  का  बन्द  किया  जाना

 1*१६१८.  श्री हेम  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  के
 चाय  बागानों

 के
 प्रबन्धकों

 ने  उन्हें बन्द  कर  देने  की
 धमकी

 दी  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  अर

 इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाये
 जा

 रहे  हैं
 ?

 मूल  म्रंग्रेजी  में
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र ) : (क ) से (ग) से  गत  मान  में  श्रीराम सरकार

 ने  यह  सूचना  दी  थी  कि  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  ६  बागानों
 के

 बन्द  हो  जाने  का  खतरा  है  |

 सौंपा  लथा  नाम  के  बाग  के  बन्द  हो  जाने  के  बारे  में  हमा  रे  पास  जानकारी  है  ।  इसका  क्षेत्र  roy

 एकड़ है  ।  शेष  बागों  के  बारे  में  रिसाव  सरकार  से  पुछा  गया  है  कौर  उनके  उत्तर  की  प्रतीक्षा की  जा

 रही
 है

 Rey  ध \onY  ८
 में  जो  बाग  बन्द  हुये  हैं  उनकी  सदस्यों  का  न  लगान  के  लिए  सभीਂ  बागों

 की  सविस्तार  पतनकारी ||  लिव  एकत्रित की  जा  रही  है  ।

 हथकरघा  उद्योग

 1१६१९.  श्री  मधुसुदन राव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  हथकरघा  उद्योग  की  संकटपूर्ण स्थिति  का  पता  पौर

 \
 (  ख्  कया  इस  सम्बन्ध  में  ताछ  प्रदेश  सरकार  से  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुमा

 ?

 ThE
 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सिद्ध  चन्द्र  ):  सरका  न  हि |  चार  में  हथकरघा

 उद्योग  संकटपूर्ण  स्थिति  में  नहीं  है  ।

 उद्योग  को  सहायता  देने  के  सम्बन्ध  में  मां  ्र  प्रदेश  सरकार  से  गत  मई  में  एक  ज्ञापन  प्राप्त

 gat था

 धूमल  पदार्थों  का  आयात

 १६२०. श्री  मानवेन्द्र  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  में  धूमल  तथा  कीट  ata  नाशक  पदार्थों  के  आयात के  लिए  कितनी  कीमत

 के  आयात  लाइसेंसों  की  स्वीकृति  दी  गयी  श्र

 इस  सम्बन्ध  में  लाइसेंस  देने  के  लिए  कया  नीति  भ्रपनाई  जा  रही है  ताकि  खाद्यान्नों  तथा

 अन्य  प्रकार  के  कृषि  उत्पादन  को  कीटाणुओं से  बचाया  जा  सके  ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  उपमंत्री सतीश  चन्द्र  ):  १९५५ से  Veet  माचें  तक  धूमक

 कृमि  नाशक  पदार्थों  र  बेकार  घास  समाप्त  करने  वाली  वस्तुओं  के  लिये  जितनी  कीमत  के  लाइसेंस

 दिये  गये  उसका  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  परिशिष्ट  ६,  गनुब न्घ  संख्या  ८०]

 कृमि  नाशक  घास  विनाशक  वस् तुझ ों
 और

 धूमक  के  सम्बन्ध  में  चालू  नीति  का

 विवरण  भी  सभा  पटल  पर  रखा  जाता है  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ८१]  जो  कृमि  नाशक

 पदार्थ  प्रौढ़  धूमक  देश  में  उपलब्ध  नहीं  हैं  उनके  लिए  शिकायात  ५  पत्रों  पर  तदर्थ  आधार  पर  ही

 विचार  किया  जाता हैं  ।

 मूल  मरंग्रेजी में
 में

 1Fumigants.
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 सीताराम  माइकल  माइनिंग  कम्पनी  के  कर्मचारियों  की  हड़ताल

 1१६२१.  श्री  तंगामणि  :
 कया  श्रम  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  सीताराम  माइका  माइनिंग  कम्पनी  के  कर्मचारियों  ने
 ८  gaue  से  हड़ताल

 करने  का  निश्चय  किया  है  ;

 यदि  तो  उनकी  मांगें  क्या  हैं  ;  शर

 इस  मामले  में  सरकार  क्या  कर  रही  है
 ?

 para  उपमंत्री  आबिद  :
 जी  हां  ।

 उनकी  मांगें  हैं
 :

 (१)  कुछ  पदच्युत  लोगों  को  पदासीन  किया

 (२)  कर्मचारियों को  सेवा  पत्रक  दिये

 (3)  sect  दी
 जाये

 समझौता  अ्रधिकारी  विशाखापत्तनम ने  कुछ  बीच  बचाव  किया  था  परन्तु

 उन्हें  समझौता  कराने  में  सफलता  प्राप्त  नहीं  हुई  ।  उसने  सफलता  की  रिपोर्ट  दे  दी  हैं  ae  उसका

 परीक्षण किया  जा  रहा  है  ।

 जेनेवा श्री  सम्मेलन

 ११६२२.  श्री  त्यागी  :
 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जेनेवा  भ्रूण  सम्मेलन  में  भाग  लेने  वाले  भारतीय  प्रतिनिधि  मंडल
 के

 सदस्यों  की  संख्या

 क्या

 इस  के  लिए  कितनी  धनरादि  स्वीकृत  हुई  ax

 क्या  झ्र णु शक्ति  संस्था  के  प्रशासनिक  कर्मचारियों  में  से  भी  कुछ  लोग  इस  सम्मेलन  में  भाग

 ले  रहे हूँ  ।

 उपमंत्री  लक्ष्मी  :  vo,  जिनमें से  cat  पहले  से  ही

 योरुप  में  थे  श्र  चार  विदेशों  के  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  जा  रहे  थे  ।

 (  /  Y,0¥%, 400  रुपये  |

 हां
 जो  कि

 अ्रणुदक्ति  आयोग  प्रशासन  के  वित्त  सदस्य  हैं  ।

 दोलापुर  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  मिल  लिमिटेड

 1*१६२३. श्री  सोनावने  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सोमानी  जो  कि  शोलापुर  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  मिल  लिमिटेड  के  काफी

 गिरे  हुये  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  जांच  करने  के  लिए  १९५७  को  स्थापित  की  गयी  ने

 अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत
 कर  दिया है

 ?

 faa  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  उसकी  मुख्य  सिफारिशें  कया  हैं  ;  we

 सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठा  रही  है  तथा  इसमें  कितना  समय  लगेगा  |

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीदा
 :

 जी  हां
 ।

 से  जांच  समिति  का  प्रतिवेदन  गोपनीय  दस्तावेज  है  पौर  उसका  सभा  पटल  पर

 रखना  लोक  हित  में  ठीक  नहीं  हू
 ।

 उसकी  मुख्य  सिफारिश  एक  ऐसी  योजना  है  जिसके  अनुसार  प्रबन्ध

 निर्देशक  को  मिल  चलाने  के  अतिरिक्त  ५०  लाख  की  पूंजी  विनियोजन  करना  समिति ने  इस

 योजना  का  प्रयोग  करने  का  सुझाव  दिया  हूँ  |  होता  इस  बात  की  प्रतीक्षा  है  ।

 तई  दिल्‍ली  का  खादी  ग्रामोद्योग भवन

 स०  म०  बनर्जी :

 1१६२४.  श्री  तंगामणि  :

 Lat  राजेन्द्र  सिह  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  १०  १९४८  को
 खादी  ग्रामोद्योग  नई  दिल्‍ली  के  दो  कर्मचारियों  ने

 भूख  हड़ताल की  a,

 क्या  यह  भूख  हड़ताल  अभी  चालू  है
 ।

 यदि  हां  तो  किन  मांगों  के  लिए  यह  भूख  हड़ताल  की  गयी

 (a)  उन  मांगों  के  बारे  में  समझौता  कराने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की
 ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश
 :

 हां  ।  गुरवार  ११

 १९४८  दाम  से  ।

 नहीं  १८  gEUS  को  हड़ताल  समाप्त  हो  गयी  थी  ।

 उनकी  मांगें  बहुत  थीं  जिनका  सम्बन्ध  न्यूनतम  भविष्य  निधि

 योजनाएं  तथा  वर्दियों  के  सम्भरण  इत्यादि  से  सम्बन्धित  हैं  ;

 खादी  ग्रामोद्योग  प्रयोग  खादी  ग्रामोद्योग  भवन  के  प्राधिकारियों  के  परामर्श  से  इस

 मामले  पर  विचार  कर  रहा  है  ।

 केरल  की  तिख्वान्ूर  काटन  मिल

 श्री  नारायण  कुट्टी  कया  वाणिज्य
 तथा  उद्योग

 मंत्री  यह  बतलाने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 ~  ASN
 क्या  केरल  सरकार  से  केन्द्रीय  सरकार  को  केरल  की  तिरुवांकुर  कॉटन  मिल  को

 हाथ  में  लेने  तथा  उसकी  सहायता  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  जर्राह  ;

 (@)
 यदि

 तो
 यह  प्रस्ताव  क्या  है

 ;  और

 इस  मामले
 में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ।

 eS  भगकणाणातचत

 मूल  अंग्रेजी  में
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 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :
 हां  ।  परन्तु वह  केवल

 मिल  को  झपने  हाथ  में  लेने  के  लिए  ही  है  ।

 कौर  केरल  सरकार  ने  गिरवी  रखें  हुये  दायित्वों  के  लिए  ५  लाख  रुपया  पेशगी  देकर

 समझौता  करने  की  बात  कही  है  ताकि  मिल  के  प्रबन्धकों  से  सरकार  प्रबन्ध  अपन हाथ मं हाथ  में  ले  लें  ।  केरल

 सरकार  को  सूचित  कर  दिया  गया  है  कि  समझौता  होते  ही  मिल  का  नियन्त्रण  सरकार  को

 हस्तान्तरित  हो  जायेगा  ।  इस  स्वामित्व  के  परिवर्तन  की  सूचना  सरकार  को  देनी  होगी  ताकि

 पंजीकरन  के  प्रमाण  पत्र  में  भ्रपेक्षित  संशोधन  कर  लिया  जाये  |

 परिवहन  गंत्यावरोध

 1१६२६.  श्री  वि०  wo  शुक्ल  :
 क्य  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २४  eka  के

 तारांकित  प्रशन  संख्या  RY  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  क्षेत्रों  के  नाम  कया  हैं  जहां  पर  इंजी  निर्यात  रंग  कार्यों  की  प्रगति  के  कारण  रेलवे  परिवहन

 में  गत्यावरोध बहुत  अधिक  हो  गया  बताया  जाता  शौर

 उन  छोटे  पत्तनों  के  नाम  कया  जो  कि  रेलवे  की  इस  कमी को  पुरा  करने  के  लिए

 विकसित  किये  जा  रहें  ?

 =
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा  चन्द्र  :

 शिलाई  ५  ea  भाग  जो  कि  दक्षिण  पुर्व  रेलवे  पर  है  ।

 मंगलौर  कौर  कोचीन  जो  कि  तट  पर  स्थित

 श्र
 जो

 कि पूर्वी तट  पर  है  ।  इन  पत्तनों से  कुल  १,१०,६०० टन  की  मात्रा  में  लोह  वयस्क

 का  निर्यात  किया  गया हूँ  ।

 कच्ची  फिल्मों  का  कारखाना

 |
 भी  राम  कृष्ण  :

 |  सरदार  इकबाल  सिंह  :

 |  श्री  दी०  चे

 श्री  वोडका  :

 |  श्री  नारायणन  कुट्टी  सेना  :
 |

 श्री  वॉरियर :

 TEER.  श्री  सुबोध  हुं सदा  :

 श्री  स०  चे  सामन्त :

 |
 शो  तंगामणि  :

 श्रीमती  इला  पाल  चौधरी  :

 |
 श्री  स०  न ०  बुर्जो ं: |

 |  श्री  हाज़िर :

 Catt  वासुदेवन्‌ नायर  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कच्ची  फिल्मों  के  निर्माण  के  लिए  स्थापित  किये  जाने  वाले  संयंत्र  को  अन्तिम  रूप

 दे  दिया गया  है  ;
 ह

 मूल  म्रंग्रेजी  में



 २५  2eUS  लिखित  उत्तर  ४१३३

 यदि  तो  स्थान  के  बारे  में  afer  निर्णय  क्या  किया  गया
 और

 योजना  के  अन्य  मुख्य  अंग  क्या  हैँ
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  जी  नहीं  ।

 कौर  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  |

 नागा  विद्रोही

 श्री  दी०  चं०  फार्मा :
 1१६२८.

 श्री  वाजपेयी  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  इस  प्रकार का  विवरण  रखेंगे  जिसमें यह  बताया गया  हो  कि  :

 १९५८  से  ३१  Pays  तक  नागा  विद्रोहियों  ने  कुल
 कितने  आक्रमण

 ate

 कितने  लोग  हताहत  सम्पत्ति  को  किस  सीमा
 तक  हानि हुई  कौर  हानि ग्रस्त  परिवारों

 को  क्या  सहायता  दी  गयी  है  ?

 मंत्री  क ेसभा  सचिव  इस  काल  में  कोई  राजनीतिक  लक्ष्य  से

 बड़े  पैमाने  पर  हमला  नहीं  $  ।  फिर  भी  छोटे  छोटे  चोरी  डाके  के  ३८  मामले  हो  सकता  है  इनमें  से

 कइयों  का  लक्ष्य  राजनीतिक  हो  ।

 एक  व्यक्ति  के  मृत्यु  के  ग्र ति रिक्त  कोई  हानि  नहीं  हुई
 ।  इन  चोरी  कौर  डाकों  में

 कुल  मिला  कर  ४०,०००  की  सम्पत्ति की  हानि
 ।

 हुई  हानि ग्रस्त प्रत्येक  परिवार  को  20,29 ac  रुपये  नकद

 की  सहायता  दी  गयी  के  रूप  में  दी  गयी  काफी  बड़ी  सहायता  इसके  अतिरिक्त  ।

 अलौह  धातुएं

 1१*१६२६.  श्री वें  ०  प०  नायर  :  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 PEK US  में  अलौह  areal  के  झ्रायातकर्ताश्ं  ने  जो  लाभ  कमाया हैं
 उसका  कया

 सरकार  के  पास  उसके  बारे  में  कोई  प्राक्कलन  है  ;

 क्या यह  सत्य  हैं
 कि

 अ्रलौह  aga  के  व्यापार  से  काफी  बड़ा  मुनाफा  कमाया  गया

 आर

 इस व्यापार में  मुनाफा  बाजी
 को

 कम  करने  के  लिए  कया  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 वाणिज्य
 तथा  उद्योग

 उपमंत्री  सतीश  :  जी  नहीं  ।

 से  (7)  विवरण
 सभा

 पटल  पर  रखा  जाता  हैं
 ।

 मूल  aah  में
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 ही
 f  प्यप्यर चहु

 तांबे  की  कीमतें  बढ़ने  की  शिकायत  थी  कौर  कहा  जाता  है  कि  इस  व्यापार  से  भारी  नफा  कमाया

 गया

 स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  सं विहित  नियन्त्रण  करने  के  लिए  २

 १९५८  को  अलौह  धातु  नियन्त्रण  RNs  को  लागू  कर  दिया  ।  यह  भ्रत्यावश्यक

 gays  के  भ्रन्तगंत  था
 ।

 इस  समय  यह  आदेश  केवल  तांबे  पर  ही  लागू  होता  है
 ।  इस  के

 उपबन्धों  के  अ्रतुसार  एक  नियन्त्रण  अधिकारी  नियुक्त  किया  जाता  है  जो  कि  सभी
 किये  हुये

 तांबे  को  तांबे  के  छोटे  बड़े  सभी  यथाथ  उपभोक्ताओं  में  समान  रूप  से  वितरित  कर  देता  इसमें

 झायात  मूल्य  पर  अधिकतम  ३'/,  प्रतिशत  मुनाफा  श्रापातकर्ताश्रों को  मिल  सकता  धातुझ्नों

 की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  सरकार  अत्यधिक  सचेष्ट  है  ।

 नांगल  फर्ट्लाइज़स  एण्ड  केमिकल्स  )  लिमिटेड

 1*१६३०.  सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  स्थानीय  प्रान्दोलन  से  नांगल  फटिलाइजिंग  एण्ड  कैमिकल्स  लिमिटेड ह

 के  निर्माण  कार्य  में  बाघा  पड़ी  है  ;

 यदि  तो  किस  सीमा  तक

 निर्माण  काय  को  गति  प्रदान  करने  के  लिये  कौन  से  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा  ate  जी  परन्तु यह

 निर्माण  art  बहुत  छोटे  छोटे  हैँ  ;

 (१)  एक  क्षेत्र  में  पानी  की  नालियां  कौर

 (२)  दुसरे  स्थान  में  रिहायशी  मकानों  के  लिए  सर्वेक्षण  करना
 |

 इस  काम  को  तीब्र  करने  के  लिए  अतिरिक्त  श्रमिकों  को  लगाया गया  है  ।

 agar  का  निर्यात

 1१६३१.  श्री  सुबोध  हुसना
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कुछ  लाख  गे  लग  मद्यसार  के  लिए  सरकार  विदेशी  मण्डी  निर्माण  करने
 की

 वना  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  यह  किस  देश  को  निर्यात  की
 कौर

 क्या  हमारे  देश  में  मद्यसार  का  उत्पादन  हमारी  आवश्यकताओं से  अधिक  है  ?

 लथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा  चन्द्र  )
 :  जी  हां  ।

 कुछ  देशों  को  इनके  निर्यात  की  कन्छी  सम्भावना  है  पौर  सरकार  उसका  प्रबन्ध  कर

 रही  है

 जी  वर्तमान  अवस्था में  एसा  ही  है  ।

 मूल  wast  में
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 सीमेंट

 FREQ.  श्री  पद्म  देव
 :

 क्या  छाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 सरकारी  लेखे  में  कितना  सीमेंट  नारकंडा  ate  हिमाचल  प्रदेश  के  अन्य  स्थानों पर  धूप

 थौर  वर्षा  के  कारण  खराब  हो  गया  है  ;

 यह  कब  से  वहां  पड़ा

 क्या  इस  सीमेंट  को  फेंक  दिया  जायेगा  अथवा  इसका  उपयोग  किया

 अपराधी  लोगों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही
 की

 गई  है
 ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  १४१  टन  २  हं डर वेट ।

 २  साल  से  लेकर  ६  साल  तक  के  समय  से  ।

 जो  सीमेंट  काम  झरा  उसे  इस्तैमाल  करने  की  कोशिश  की  जायेगी  ।  जिन  जमी

 हुई  बोरियों  को  सीमेंट  के  रूप  में  प्रयोग  नहीं  किया  जा  उन्हें  भराव  करने  तथा  भूमि  का  कटाव

 रोकने  के  काम  में  लाया  जाएगा  ।

 यह  सीमेंट  रेलवे  आउट  एजेन्सी  से  ही  जमी  हुई  हालत  में  मिला  था  ।  हिमाचल  प्रदेश

 प्रशासन इस  मामले  की  जांच  पड़ताल  कर  रहा है

 विदेशों में  चाय  का  प्रचार

 १६३४,  श्री  संगण्णा  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  विदेशों  में  चाय  सम्बन्धी  प्रचार  कार्य  करने  का  विचार

 रखती

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  किसी  यो  जना  पर  विचार  कर  रही  अ्रौर

 नया  इस  सम्बन्ध  में  काई  ग्रीम  निर्णय  कर  लिया  गया  है  ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  भारतीय  चाय  के  सम्बन्ध में
 विदेशों

 में  प्रचार  तो  सब  भी  चालू  है  ।  परन्तु  प्रचार  के  श्र  यत्नों  का  शक्तिशाली  बनाने  के  विचार  से  आस्ट्रेलिया

 तथा  में  जन  सम्पक  इकाइयां  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया  गया  है  ।  इसी  प्रकार  के  संस्थापन

 ब्रिटेन  में  भी  स्थापित  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा है  ।

 चाय  सम्बन्धी  शिष्टमंडल  भी  समय  समय  पर  विदेशों  में  भेजे  जाते  हैं  ।

 दीन  को  प्लेटों  की  प्राववयकता

 १६३४५.  श्री  श्रीनारायण  दास  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 कया
 टीन

 की  प्लेटों  के  सम्बन्ध  में  भारत
 की  झ्ावश्यकताश्रों

 का  हाल  ही  में
 कोई  अनुमान

 गाया गया

 यदि  तो  कितनी  मात्रा  की  श्रावस्यकता

 मूल  भरंग्रेजी  में
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 देशी  उत्पादन  से  किस  सीमा  तक  यह  झावद्यकता  पूरी  होती

 guy  ौर  १९५८  में  अब  तक  कितनी  मात्रा  में  प्रख्यात  हुमा  कौर

 भारत  को  इस  सम्बन्ध  में  झात्मनिभर  करने  के  लिये  क्या  किया  जा  रहा  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग
 उपमंत्री  सती दा  चन्द्र  )

 :  ate
 हाल  ही  में  कोई

 अनुमान  नहीं  लगाया  गया  |  कुछ  समय  पूर्व  यह  अनुमान  लगाया  गया  था  कि  द्वितीय  पंच

 वर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  हमारी  आवश्यकता  १,५०,०००  टन  वार्षिक  होगी  |

 देश में  SEX  में  उत्पादन  92, BE aq टन  था  कौर  PEXG  के  बीच  ६५,०६७  टन  हो

 गया  |  जुलाई  १९४५८  तक  यह  ३२,१९३  टन  था  |

 PEUX  में  २८,७७७  टन  टीन  की  प्लेट  का  आयात  ग्रा  अरब  अगस्त  gus  में  यह

 20,352  टन  gi  गया  |

 टीन  की  प्लेटों  के  उत्पादन  के  लिये  दो  सार्थों  को  संयंत्र  लगाने  की  aerate  दी  गयी  ।

 कानपुर  की  कपड़ा  मिलों  का  वैज्ञानिक  व्यवस्था करण

 श्री  स०  म०  बनर्जी  :
 TRIER:

 श्री  तंगामणि  :

 क्या  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  एक  सिल-मालिकों  ने  सरकार  से  उत्तर  प्रदेश  की  कपड़ा  मिलों  के  अ्रमिनवीकरण

 की  अनुज्ञा  मांगी  है  ;

 यदि  तो  किन  शर्तों  कौर

 इस  बारे  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 fart  उपमंत्री  श्राबिद  :
 जहां  तक  भारत  सरकार

 को
 मालूम  है

 ।

 शौर  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 भारत  का  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिट

 श्रीमती रेण  चक्रवर्ती  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  का  राज्य  व्यापार  निगम
 )  लिमिटेड  ने  एक  फर्म  को

 चार  वर्ष  तक  छः  लाख  टन  लौह  वयस्क  सप्लाई  करने  का  ठेका  दिया

 राज्य  व्यापार  निगम  बनने  से  पूर्व  उक्त  फर्म  के  पास  कितना  श्रभ्यंश  श्र

 एक  ही  फर्म  को  इतना  अधिक  wea  देने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  से  दीर्घ
 काल  तक

 लौह  अयस्क  का  सं  भरण  करने  के  ठे  के  राज्य  व्यापार  निगम  खान  मालिकों  को  देता  है  ।  इस  प्रकार  के

 ठेके  बदमपहार  अगर  बाराजम्दा  क्षेत्रों  में  खान  मालिकों  को  यह  देखते  हुए  दिये  गये  हैं  कि

 क्या  वें  पुरी  गाड़ी  भर  सकते हूं  या  नहीं  ।  इन  समवायों  के  पास  उस  जब  ये  स्वयं लौह  प्रयास

 का  निर्यात  करते  के अ्रभ्यंश  का  इस  सम्भरण  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  जो  इन  से  ga  प्राप्त  किया

 जाता  है  ।  प्रत्येक  ae  का  ब्योरा  बताना  निगम  के  होगा  |

 व्यापार

 के  लिये  हितकर  नहीं

 मूल  a  जी  में



 लिखित
 उ
 उत्तर  BRR २४५  gas

 श्रमिक  समितियां

 क्या  श्रम  तार  रोजगार  मंत्री  ve  १९५७  कें 1१६३७.  श्री  राम  कृष्ण

 तारांकित  प्रशन  संख्या  २४९  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  श्रमिक  समितियों  के  कार्य  संचालन  को  देखने
 के

 लिये  कोई  ग्रध्ययनਂ  दल

 नियुक्त  किया  गया  है

 यदि  तो  क्या  अध्ययन  दल  ने  अपना  कार्य  प्रारम्भ  र  दिया  wie

 यदि  तो  wa  तक  किस  प्रकार  का  कार्य  किया  गया है
 ?

 उपमंत्री  आबिद  प्रस्तावित  भ्रध्ययन  दल  अभी  नियुक्त  नहीं

 किया  गया  है  ।

 श्र  प्रशन  पन्न  wat  eld

 भारत  का  राज्य  व्यापार  निगम
 )

 लिमिटेड

 1*१६३७
 sat  fqoc  च०  दाल

 Lat  पाणिग्रहण

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  सरकार  ने  भारत  का  राज्य  व्यापार  नि
 गम

 लिमिटेड  की  लौह

 वयस्क
 र
 (PD) § @ilad  की  नीति के  सम्बन्ध में  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  कोई  अभ्यावेदन  भेजा

 क्या  सरकार  ने  इस  मामले  की  जांच  की  कौर

 यदि  तो  क्या  परिणाम  रहा
 ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  भ्र  जी

 बिहार  सरकार  को  सही  हालत  बताते  एक  उत्तर  भेज  दिया  गया  है  ।

 केन्द्रीय  सुचना  सेवा

 ( att  दी०  चे  फार्मा

 1१६३८  श्री  वाजपेयी

 श्री  जगदी दा  अवस्थी

 क्या  सूचना भर  प्रसारण  मंत्री  २  अपील  १९५८  के  तारांकित  प्रीत  संख्या  १४४३  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सूचना  सेवा  सम्बन्धी  नियमों  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  हो  चुका  ate

 यदि  तो  क्या  नियमों  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री
 :  एक  अन्त विभागीय  बैठक  में  नियमों

 के
 बारे

 में  अनन्तिम  निर्णय  किया
 जा

 चुका  है  भ्र ौर  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  ति  प्राप्त हो  चकी  है
 नियम  शीघ्र  ही  गजट  में

 प्र थि सूचित  हो  जायेंगे  ।

 मूल  ग्रंग्रेजी



 S2Is  २५  VERS

 यद्यपि  इसकी  झ्रावश्यकता  नहीं  है  तथापि  इनकी  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जा

 सकती है  ।

 सीमेंट  उद्योग

 1१६३८.  श्री  दें  प०  नायर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 सीमेंट  उत्पादकों
 को

 दिये  जाने  वाले  सीमेंट  के  मूल्य  में  geus A far ate में  जिस  वृद्धि
 की  घोषणा

 की  गई  उसके  फलस्वरूप  सीमेंट  उद्योग  को  अनुमानते  कितनी  भ्र ति रिक्त  ara  कौर

 दर  में  वृद्धि  करने  की  तिथि  को  कारखानों  में  सीमेंट  का  कितना  स्टाक  था  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  २'८३  करोड़  रुपये  ।

 2,29, ves  टन  ॥

 मध्य  क्षेत्रीय  परिषद्‌

 १६४०.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  यह  सही  है  कि  मध्य  क्षेत्रीय  परिषद्‌  ने  यह  संकल्प  पारित  किया  कि  क्षेत्र  में

 कार्यान्वित  की  जा  रही  सभी  विद्युत  विकास  योजनाओं  को  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  का  महत्वपूर्ण

 अंग  बना  दिया

 यदि  तो
 क्या

 योजना  आयोग
 ने  इस

 प्रार्थना
 पर

 विचार
 किया

 श्र

 इसके  क्या  परिणाम  रह े?

 उपमंत्री  दया०  नं०  :  जी  हां  ।

 शौर  (*T)  विदेशी  मुद्रा  की  कठिनाई  के  कारण  सभी  विद्युत  परियोजनाओं  को  योजना

 महत्वपूर्ण  अंग  बनाना  सम्भव  नहीं  है  ।

 दिल्‍ली  म  भूमि  का  जैन

 श्री  तंगामणि
 |

 sit  दि  ला०  सकसेना

 1१६४१.  2  श्रीमती  सुचेता  erent  :

 शी  जाघव

 |  भीं  फूलन सिंह  :

 हेम
 राज

 :

 कया  श्रीवास  शौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सही  है
 कि  १९५७  के  प्रारम्भ  में  नई  दिल्‍ली  में  फैक्टरी  रोड  पर  एक  श्रीवास

 योजना  के  लिये  eaten  सहकारी  गृह  निर्माण  नैशनल  इंशोरेंस  ौर  सनलाइट  इंशोरेंस
 कम्पनियों

 की  भूमि  अजित  कर  ली

 क्या  भूमि  अर्जन  पदाधिकारी ने  इन  का  प्रतिकर  निर्धारित  कर  दिया

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  शौर

 प्लाटों  के  मालिकों  को  प्रतिकर  का  भुगतानਂ  कब  किया  जायेगा  ?

 ee

 पाल  ग्रेजी  में



 २५  geus  लिखित  उत्तर  ४२३६

 श्रीवास  और  सम् भरण  उपमंत्री  (stata कु०
 :

 जी  उनकी

 कुछ  भूमि  सरकार  ने  प्रतिशत  कर  ली  |

 से  रिंग  रोड  के  दक्षिण  की  कौर  की  कुछ  भूमि  का  प्रतिकर  निर्धारित  हो  गया  है

 अर
 घोषित  कर  दिया  गया  है

 ।
 शेष  भूमि  के  प्रतिकर  की  घोषणा  gaye  में  हो  जायेगी ।

 जहां  बहुत  से  दावेदारों  को  प्रतिकर  देना  होता  है  उसमें  काफी  समय  लगता  हू
 |

 इसमें  प्रतीक  विलम्ब

 का  एक  कारण  यह  भी  था  कि  कुछ  दावेदार  भारत  से  बाहर  थे  ।

 दरभंगा  में  औद्यो  गिरे  बस्ती

 ११६४२.  श्री  श्रीनारायण  दास :  क्या  वारशिजज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १४  exc  के

 अतारांकित प्रदान  संख्या  २९६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  दरभंगा  स्थान  पर  औद्योगिक  बस्ती  बसाने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;  शौर

 वहां  बस्ती  बसाने  में  कौर  कितना  समय  लगेगा
 ?

 तथा  उद्योग
 उपभो

 सती दा
 :  लोहे  कौर  इस्पात  की  कमी  के  कारण

 दरभंगा की  औद्योगिक  बस्ती  में  शेडों  के  निर्माण  में  विलम्ब  हो  गया  ।

 तराशा  है
 कि

 औद्योगिक  बस्ती  में  १९५८  से  कार्य  आरम्भ  हो  जायेगा  |

 छावनी  बोर्डों  क  कमंचारो

 ( att
 स०  स०  बनर्जी

 |  श्री  तंगामरिग  :

 प  (RvR.  att  वॉरियर  :

 Lat  कौडियाल  :

 कया  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  इस  सुझाव  पर  विचार  कर  रही  है  कि  छावनी  बोर्डों  के  कमंचारियों  की

 सारी  मांगें  एक  राष्ट्रीय  न्यायाधिकरण  को  सौंप  दी  जायें  ;  शर

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  निश्चय  किया  गया  है
 ?

 धम  उप मन्त्री  आबिद  चली  )
 :  आर  «

 विषय  विचाराधीन है  |

 लोक  नृत्य

 1२७४२.  श्री  पांगरकर
 :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  महाराष्ट्र  ग्र  गुजरात  के  लोक  नृत्यों  के  बारे  में  कोई  प्रलेख  चित्र  तैयार  किया  गया

 श्र

 यदि
 तो

 वह  किस  प्रकार  का  है  ?

 सूचना  और
 प्रसारण  मंत्री  :

 कौर
 केवल  महाराष्ट्र गुजरात

 के  लोक  नृत्यों  के  बारे  में  प्रभी तक  कोई  प्रलेख  चित्र  U4  नहीं  किया  गया  हैं  |

 मूल
 ais

 में



 द  2vo  उत्तर  २५  geus

 हथकरघा  उद्योग

 1२७४३.  श्री  पांगरकर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 GENIUS  में  भारत  के  हथकरघा  उद्योग  में  कुल  कितने  मूल्य  के  धागे  की  खपत

 कौर

 उक्त  अवधि  में  हथकरघा  उद्योग  के  उत्पादों  का  अमानत  कितना  मूल्य  था  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्र  अनुमान लगाया  गया  है

 कि  PEXO-NS  में  हथकरघा  उद्योग  में  धागे  के  ४३,७८०  गट्ठों  की  खपत हुई  जिनका  मूल्य  ८६

 करोड़  रुपये  है  ।

 24d .s  करोड़  रूपये  ।

 स्थानीय  विकास  ata

 1२७४४.  श्री  मं०  Fo  क्रमश  राव  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  १९  ५७-

 Yo  HATE  प्रदेश  सरकार  को  स्थानीय  विकास  कार्यों  के  लिये  कितनी  राशि  द्रावंटित की  गई

 उसमें  से  कितनी  खच  की  गई

 योजना  उप मंत्रो  दया०  न०  मिश्र  )  १९५७-५८  में  आवंटित  की  गई  we  ७२  लाख

 रपये  की  राशि  में  से  वास्तव  में  ४८  we  लाख  रुपये  खच  किये  गये  |

 दिल्‍ली  मकान  तथा  संस्थापन  अधिनियम

 1२७४५.  श्रीमती  सुचेता  कृपलानी :  क्या  जन्म  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा

 करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  मकान  संस्थापन  geUv  की  धारा  १४  में  संशोधन  करने

 के  लिये  कार्यवाही  की  जा  रही  है  जिससे  कार्य  का  समय  १०  बजे  से  ८  बजे  साधकों  निश्चित

 हो  जाये  जिसमें  १  से  ३  तक  दूकानें  बन्द  रहें  ;  ग्रोवर

 यदि  तो  wa  तक  क्या  प्रगति  हुई

 para  उपदेशो  (att  आबिद  चली  )  जी  नहीं

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 दिलो  में  विस्थापित  व्यवसायों  की  बस्तियां

 S  श्री  वाजपेयी
 1२७४६

 श्री  उ०  ले  पाटिल

 क्या  पुनर्वास  तथा  अल्पसंख्यक-क्वार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें  गे  कि  दिल्‍ली  की  विस्थापित

 व्यक्तियों  की  बस्तियों  में  सरकार  ने  जो  दो  युनिट  के
 ero
 लाइन  जिल  वाले  मकान  बना  कर  अ्रलग-श्रलग

 परिवारों  को

 दिये  उन  में  यदि  कोई
 एक

 मंजिल  वाल  मकान  है  तो  उसका
 क्षेत्रफल  कितना  है

 ?

 ———  =

 मल  अंग्रेजी में
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 उपमंत्री  ao  :  दिल्‍ली  में  हजारों  मकान  बनाये  गये  ।  प्रायः

 ये  मकान  २००  वर्ग  गज़  के  प्लाटों  पर  बनाये  गये  हैं  ।  मकान  योजनाਂ  के  अन्तर्गत  एक  प्लाट

 का  क्षेत्रफल  १००  वर्ग गज़  लगभग  वर्ष  पूर्वे  वेतन  हुआ
 था  |  यह  कई  देर  तक

 होता  रहा  ।  यदि  किसी  विशेष  क्षेत्र  के  बारे  जहां  दो  अलग-अलग  परिवारों  को  आवंटन  किया

 गया  प्रश्न  पूछा  जाये  तो  जानकारी  एकत्र  करने  का  प्रयत्न  किया  जायेगा  ।

 श्राकादा  वाणी

 1२७४७.  आ  सतावन  :  TTT  are  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  नेपाल  के  लिये  आकाशवाणी  से  एक  कार्यक्रम  प्रसारित

 करने  का  विचार  कर  रही  शर

 प्रस्तावित  कार्यक्रम  प्रौढ़  प्रकाश वाणी  के  फौजी  भाइयों  के  कार्यक्रमों  में  विमान  गोरखा ली

 कार्यक्रम  के  बीच  क्या  सम्बन्ध  होने  की  सम्भावना है  ?

 team  कौर  प्रसारण  मंत्री  जी  परन्तु  सरकार  नेपाली  भाषा

 में  एक  कार्यक्रम  आरम्भ  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है  |

 यह  कायें
 वर्तमान  गोली

 कार्य
 जो  केवल  सेना  के  लिये  होते  के  प्रतिष्ठित

 होगा 1.

 प्रान्तर  में  लघु  उद्योगों  के  लिये  इस्पात

 1२७४८.  श्री  म०  कृष्ण  राव  :.  क्या  वाणिज्य  तया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 PEYs-HE  में  अब  तक  लघु  उद्योगों  के  लिये  oe  प्रदेश  सरकार  ने  कितने  इस्पात

 की  मांग की

 केवल  इसी
 अवधि  में  कितना  इस्पात  आवंटित  किया  गया  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  लाल  बहादुर  :  और

 मांगी  गई  मात्रा  आवंटित  यात्रा

 टन  टन

 पिधान  e  *  ¥,e00  VRE PEYGHYE  AWNA+S  ॥

 शराब  फे  लाइसेंस

 1२७४६.  fao  चे  प्रधान  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 PEUw-Ye  में  शराब  के  निर्यात  शौर  के  कुल  कितने  लाइसेंस  जारी  किये

 भारत  सरकार  को  उस  से  कुल  कितनी  श्राय

 उक्त  में  बम्बई  दिल्ली  में  कुल  कितने  रुपये  की  शराब  की

 मांग थी  ?

 मूल  अंग्रेजी  म

 218  (A)
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री
 लाल  बहादुर  :  क्योंकि

 शराब  के  निर्यात

 पर  कोई  नियंत्रण नहीं  है  इसलिये  निर्यात  के  लिये  लाइसेंस  जारी  करने  का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता
 |

 लाइसेंस  सम्बन्धी  आंकड़े  रवि  के  अनुसार  रखे  जाते  हैं  ।  लाइसेंस  देने  की  गत  तीन  श्रेणियों  में

 शराब  के  के  लिये  दिये  गये  लाइसेंसों  की  संख्या  निम्नलिखित  है
 :

 ९७ १९५७

 LEXY  र

 "yg qTd  '५८  e  aX

 &3

 3,€2,000  रुपये  |

 जानकारी उपलब्ध  नहीं  है  ।

 पशु-पालन  भ फाय कम

 1२७४०.  पंडित  ठाकुर  दास  भागने
 :  क्या  योजना  मंत्री  यह

 बताने
 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  के  प्रतिवेदन  में  पशु  उद्योग  से  १०००  करोड़

 की  वार्षिक  ara  का  हिसाब  लगाया  गया  जबकि  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  के  प्रतिवेदन  में  ६६४  करोड़

 का  हिसाब  लगाया  गया

 दोनों  प्रतिवेदनों  में  किन  आधारों  पर  हिसाब  लगाया  गया

 यदि  दोनों  में  आधार  एक  ही  हैं  तो  इतनी  अधिक  कमी  होने  के  क्या  कारण  कौर

 १९५६  के  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  दूध  का  उत्पादन  ५  करोड़  मन  प्रति  वर्ष  कम  हो

 गया  है  तो  इसे  देखते  हुए  पशु  उद्योग  से  वार्षिक  राय  क्या  है
 ?

 योजना  उपमंत्री  ato  न०  :  से  केन्द्रीय  सांख्यकी  संस्था  के

 राष्ट्रीय  झाय  यूनिट  से  यह  जानकारी  मांगी  गई  है
 ।

 सफीपुर  ने  जार  कौर  aad  फे  शाकों

 TOR.  श्री
 ao  चौ  सिह  कया  वाणिज्य

 तथा
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 2EYG-HE  के  लिये  बनाये  गये  कार्यक्रम  के  अनुसार  मणिपुर  में  लगाने  झर

 होजरी  का  कारखाना  खोलने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  और

 प्रत्येक  योजना  के  लिये  कुल  कितनी  राशि  की  व्यवस्था  की  गई  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :
 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है

 कौर  यथासमय  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 ee  wast  में
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 डालमिया  दादरी  सीमेंट  लिमिटेड

 श्री  राम  कृष्ण :
 1२७४३.  सरदार  इक़बाल  सिह

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  चरखी  दादरी  सीमेंट  कारखाने  का  विस्तार  कार्यक्रम  पूरा  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  विस्तार  कार्यक्रम  किस  प्रकार  का  aT;  प्रौढ़

 इस  विस्तार  के  फलस्वरूप  सीमेंट  का  कुल  कितना  उत्पादन

 तवा  उद्योग  मंत्रो  (at  लाल  बहादुर  :  जी  हां  ।

 विस्तार  से  अधिष्ठापित क्षमता  ७०,०००  टन  से  बढ़  कर  Rs, RX,000  टन  वार्षिक हो

 गई  |

 २'३  लाख  टन  परन्तु  इस  दात  पर  कि  बिजलीਂ  की  प्रा वश्य कता  पूरी  हो  जाये  ।

 विदेशी  व्यापार  मिशन

 (  at  कृष्ण

 1२७५४.  ५  सरदार  gears  fag  :

 थ्रो  दजजोत  fag  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  से  व्यापारिक  सम्पर्क  बढ़ाने  के  लिये  PEYV—US  कौर  PEYS-RE  में

 तक  कितने  विदेशी  व्यापार  fara  भारत  जाये  ;  तौर

 इन  से  क्या  लाभ  gat
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  एक  विवरण

 सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  [?fagz  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ८२]

 उद्योगों  का  विकास

 1२७५५.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  VEY -NS  PeUS-YE  में  श्री  तक  पंजाब  के  उद्योगो ंके  विकास  के  लिये

 की  गई  राशि  में  से  राज्य  के  पिछड़े  वर्गों  के  विकास  के  लिये  कोई  राशि  ख़र्चे  की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  aa  तक  कुल  कितनी  राशि  खर्च  की

 वाणिज्य तथा
 उद्योग  मंत्रो  लाल  बहादुर

 :  ax  यतन

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं है  ।  इसके  बारे  में  राज्य  सरकार  से  पता  लगाया  जा  रहा  है  ।

 पंजाब  में  समवाय  with  का  उल्लंघन  करने  वाले  समवाय

 1२७५६.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब  में  कितने  ate  किन-किन  समवायों  के  बारे  में  समवाय  अघिनियम  के  उपबन्धों

 का  उल्लंघन  करने  की  शिकायत  मिली  ;  रोक
 लाया  शए एए एए

 मूल  अंग्रेजी  में



 IVCY  लिखित  उत्तर  २५  FERS

 प्रत्येक  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  atc  एक  विवरण

 जिसमें  जानकारी  दी  गई  सभा-पटल पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  वेश्या

 53]

 रासायनिक  उद्योग

 राम  कृष्ण
 1२७५७  सरदार  इकबाल  सिंह

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  ate  अवधि  में  रासायनिक  उद्योगों  के  विकास  तथा

 उत्पादन  की  योजनाओं  के  बारे  में  भ्रान्ति  निर्णय  हो  गया  है  ;  अर

 यदि  तो  उनकी  मुख्य-मुख्य बातें  कया हैं
 ?

 वाणिज्य  तया  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  atc  रासायनिक

 जिन  में  औषधियाँ तैयार  प्रयोगशालाओं  में  इस्तेमाल  होने  वाले  रासायनिक  औज़ार

 ate  सामान  भी  शामिल  की  योजनायें  समय-समय  पर  प्राप्त  होती  रहती  हैं  प्रौर  सरकार
 उनके

 रूस  की  वित्तीय  भ्र  टैक्नीकल  स
 उपयोगों  को  देखते  हुए  उन्हें  स्वीकृत

 भी
 कर  देती  है

 ।

 से  संश्लेषित  सर्जिकल  सामान  शादी  तैयार  करने  की  एक  बहुत  बड़ी  योजना

 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 पंजाब  में  नये  उद्योग

 1२७५८.  श्री राम  कृष्ण  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पंजाब  राज्य  में  भाखड़ा  से  बिजली  की  सप्लाई  आरम्भ  होने  से  पहले  उद्योग

 आरम्भ  करने  की  योजना  पर  विचार  किया  जा  चुका है  ;  झ्र ौर

 यदि  at,  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  ate  सरकारी

 प्रयोग  करेंगी  |
 सेक्टर  में  नंगल  उर्वरक  कौर  भारी  पानी  का  कारखाना  भाखड़ा  से  सप्लाई  होने  वाली  बिजली

 का

 भाखड़ा  से  प्राप्त  होने  वाली  बिजली  के  आधार  पर  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  उद्योग

 करने  की  कोई  योजना  नहीं  है  |

 भारत  का  नजरों कहा

 श्री राम  कृष्ण
 1२७५९

 श्री  संगण्णा

 क्या  श्रम  प्रौढ़  रोजगार  मंत्री  ४  E45  के  तारांकित प्रइन  संख्या  ६६१  के  उत्तर के
 a

 सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ?

 भारत  का  निशा  तैयार  करने  के  बारे  में  कया

 प्रगति  हुई  है rn  nr  a

 aa  अंग्रेजी में
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 fata  उपमंत्री  आबिद  तैयार  करने  के  लिये  पहली

 यह  की  जा  रही  है  कि  मजूरी  गणना  कौर  परिवारों  के  बजट  सम्बन्धी  पूछ-ताछ  आरम्भ  कर
 दी

 गई

 है

 फ्रेंच  टोगोलैंड

 1२७६०.
 S  सरदार  इक़बाल  सिह  :

 श्री  राम  कृष्ण  :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फ्रेंच  टोगोलैंड  के  बारे  में  न्यास  परिषद्‌  के  हाल  ही  के  प्रतिवेदन  की  मुख्य-मुख्य  बात

 क्या  हैं  ;

 ह  इस  मामले  में  भारत  सरकार  ने  अन्य  सरकारों  की  सहायता  से  कया  कार्य  किया
 ;

 इस  प्रतिवेदन  के  बारे  में  टोगोलैंड  के  लोगों  की  क्या  राय  है
 ?

 इरीवान  मंत्रो  तथा  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  न्यास  परिषद

 ने  wit  फ्रेंच  टोगोलैंड  के  प्रदान  पर  विचार  नहीं  किया  है  ।  शायद  अक्तूबर में  करेगा  |

 भारतीय  शिष्टमंडल  की  सदा  यही  कोशिश  रही  है  कि  टोगोलैंड  को  पूर्ण  स्वतन्त्रता

 प्राप्त  हो  जाये  जोकि  संयुक्त  राष्ट्र  के  चार्टर  में  भी  उपबन्धित  है  ।

 आशा  है  कि  हाल  ही  में  निर्वाचित  विधान  सभा  १९५८ में  होने  वाले  न्यास

 परिषद्‌  के  विद्वेष  सत्र  में  अपनी  राय  व्यक्त  कर  देगी
 ।  बाद  महासभा  भी  भ्र पने

 चालू  सत्र

 में  इंस  प्रश्न  पर  बिचार  करेगी  |

 हस्तिनापुर  बस्ती

 1२७६१.  श्री  दी०  चे  फार्मा  :  क्या  पुनर्वास  तथा  अल्प  संख्यक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  हस्तिनापुर  बस्ती  के  निवासियों  की  किराये  ate  रोजगार  सम्बन्धी  शिकायतें

 दूर  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  उपाय  किये  हैं
 ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  go  ao  :  बस्ती  में  रिहायश  के  स्थान  की  नहीं  है

 वहां  अब  भी  कुछ  मकान  खाली  हैं  ।  वहां  बसाये  गये  विस्थापित  व्यक्तियों  के  झोंक  हालत  अच्छी

 न
 होने  के  कारण  किराया  पहले  ही  कम  निश्चित  किया  गया  है

 ।
 इसके  भ्र ति रिक्त किराया  वसूल

 करते  समय  काफी  ध्यान  रखा  जाता  है  ताकि  जो  लोग  वास्तव  में  किराया  नहीं दे  सकते  उन्हें

 कठिनाई न  हो  ।  बेरोज़गारी  को  टर  करने  के  लिये  सरकार  वहां  व्यापार  प्रौढ़  नये  उद्योग

 करने  का  प्रयत्न  करती  रही  है  ।  १७७  परिवारों को  २८  लाख  रुपये  के  ऋण  दिये  गये  हैं  ।

 एक  चीनी  का  कारखाना  खोलने  की  योजना  हाल  ही  में  स्वीकृत  की  गई  है
 जिससे  ८००

 विस्थापित  व्यक्तियों  को  रोज़गार  मिल  जायेगा  ।

 भारत  में  पाकिस्तानी  राष्ट्र जन

 २७६२.
 श्री

 दी
 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 ~
 ReXs  में

 कब  तक  पंजाब  के  विभिन्न  स्थानों  पर  कुल  कितने  पाकिस्तानी  राष्ट्र जन

 प्राय  ,  कौर

 प्रधा  लिााोीएएतयएएंं।णणाा

 मूल  मं प्रे जी  में
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 कितने  की  अवधि  बढ़ाई  गई  थी  ?

 मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  १  g€YS

 से  ३१  2e+45  के  बीच  RX, E04  पाकिस्तानी राष्ट्र जन  पंजाब  में  कराये

 पदे

 ४८

 अ्ाणविफ  इंधन  तैयार  करने  वाला  संयंत्र

 1२७६३.  श्री  दी०  च०  फार्मा  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ay  शाक्ति

 ata  के  अधीन  आणविक  ईंधन  संयंत्र  के  निर्माण  के  बारे  में  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदे  दिन-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  ईंधन  बनाने  वाले  संयंत्र

 के  लिये  इमारत  बनाई  जा  रही  है  प्रौढ़  आशा  हैं  कि  इस  वर्ष  नवम्बर  के  मध्य  में  वह  तेयार  हो  जायेगी

 संयंत्र  के
 जिस  सामान  की  ज़रूरत  है  उसमें  से  काफी  वहां  पहुंच  गया  है  कौर  शेष  भ्र गले मास  पहुंच

 जायेगा  |  १९४८  में  संयंत्र  में  उत्पादन  शुरू  हो  जायेगा

 आस्ट्रेलिया  में  भारतीय  राष्ट्र जन

 1२७६४.  श्री  दी०  चं०  फार्मा  क्या  प्रदान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 ऑस्ट्रेलिया  में  कितने  भारतीय  राष्ट्र जन  रहते  हैं  ;

 क्या  आस्ट्रेलिया  में  इस  समय  tat  वाले  भारतीयों  को  रंगभेद  संबंधी  प्रतिकूल  प्रभावों

 का  सामना करना  पड़ता  है  ;

 क्या  वहां  के  भारतीयों  का  रहन-सहन  का  स्तर  उचित  प्रकार  का  है  ;  श्र

 क्या  झ्रास्ट्रेलिया  में  yas  करने  वालों  को  नागरिकता  प्राप्त  करने  के  संबंधों में

 आवश्यक  सुविधायें  प्रदान  की  जाती  हैं
 ?

 प्रवान  मंत्री  तथा  वे  दैनिक-काय  मंत्री  जवाहरलाल  :  Peuy  की

 जनगणना के  के भ्रन सार  ८८७  |  इन  आंकड़ों  में  वह  व्यक्ति  शामिल  नहीं  है ंजो  भारतीय

 राष्ट्र-जन  हों  लेकिन  जिन्होंने  कुछ  कारण-वश  जनगणना  की  अनुसूची  में  अपने  प्रतीकों

 लिखा  रखा  att

 ऐसी  कोई  घटना  हमारी  निगाह  में  नहीं  ars  ।

 हां  |

 उत्पन्न  नहीं  होता  क्योंकि  आस्ट्रेलिया  को  भारतीयों  का  प्रतिजन  नहीं  हुआ  है

 aaa  उपकरणों  का  रायात

 |  श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  :

 1२७६५.  श्री  हाज़िर  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  एक  शिक्षा  न्यास  के  तत्वावधान  में  कलकत्ते  में  एक  जाइस  कृतिम

 नक्षत्र  मंडल
 '

 स्थापना  में  श्रावश्यक  दर्शक  यंत्रों  के  आयात  में  कठिनाई  के  कारण  विलम्ब  हो  रहा
 कौर

 ee  प  वह आ

 मूल  sist  में  ।

 10Optical  Instruments.
 *Zeiss  Planetarium.
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 )  यदि  तो
 कया  शिक्षा-सम्बंधी इन  वाहनों  के  आयात  के  लिये  लाइसेंस  देने  में

 शीघ्रता  की  जायेगी  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )
 ate  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  हेलो  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 इंटों के  भाव

 1२७६६.  श्री  विभूति  मिश्र  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 र
 को  कोयला  नियंत्रित क्या  सरकार  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  कि  हंट-निम

 मूल्यों  पर  दिया  जाता  इंटों के  भावों  पर  नियंत्रण  करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार कर  रही

 कौर

 यदि  हां  ,  तो  कब  से  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  जी  नही ं।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 लौह  चघाठुपर

 1२७६७.  श्री  प०  नायर
 :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किं

 रोलिंग  मिलों  में  वर्ष  में  कूल  कितनी  प्रलौह  धातुक्रमों  की  खपत  होती है

 इसमें  कामिनी  ग्रूप  ate  बिनानी  ग्रुप  का  अंश  कितना  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  लोक-सभा  पटल पर  एक

 विवरण  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ६,  श्रनुबस्ध  संख्या  ८४]

 चीनी  कौर  गई  का  उत्पादन

 1२७६८.  पंडित  हवा  ना०
 तिवारी

 क्या
 वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  ताड़  के  इस  चीनी  श्र  गड़  के  मामलें  में  देश  को  आत्म-निरभर  बनाने  की  संभावना

 पर  विचार किया  गया  है  रोक

 इस
 उद्योग  के  लिये  देश  में  कितने  प्रशिक्षण-केन्द्र  कार्य  कर  रहे  हैं

 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :
 जी  नहीं  ।

 पश्चिमी  केरल  शरर  मैसूर को  जहां  से  भ्र भी  सुचना  प्राप्त

 PEXG-US नहीं हुई
 PEXT-UXY  में  देश  में  १,०३३  प्रशिक्षण  केन्द्र  काम  कर  रहें

 के  पूरे  आंकड़ों  की  भी  संगणना  प्रभी  नहीं  हो  पाई  है  ।
 a  कएणएएएतयएएआट  ison  —————

 faa  waist  में
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 त्रिपुरा  की  श्रौद्योगिक  उत्पादन  यूनिट

 1२७६८.  श्री  दसरथ  देव
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  रंग

 क्या  यह  सच  है
 कि  त्रिपुरा की

 attire  उत्पादन  यूनिट ने
 उन  पुलिस  बूटों का

 उत्पादन  कर  देने  का  प्रस्ताव  किया  था  जिनकी  त्रिपुरा  प्रशासन  को  आवश्यकता है  ;.

 यदि  तो  क्या  इसके  लिये  उन्हें  कोई  प्राप्त  दिये  गये  हैं  ;  अ्रौर

 यदि  का  उत्तर  नकारात्मक हो  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  लाल  बहादुर  शास्त्री )  :  इस  यूनिट ने  कोई

 तो  नहीं  भेजा  था  लेकिन  जूतों  के  संभरण  के  संबंध  में  कुछ  लिखा-पढ़ी की  थी  ।

 शर  श्राडंर  नहीं  दिया जा  सका  क्योंकि इन  जूतों  को  घटिया समझा  गया  था

 कौर
 तात्कालिक  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने के  लिये  शीघ्र  डिलीवरी  देने  की  गारंटी  देने  में  यह

 यूनिट  ware  रद्दी
 ।

 यूनिट  ने  जो  मूल्य  बताये  थे  वह  भी  श्राकषंक नहीं  थे  ।

 दिल्‍ली  भूमि  सुघार
 अधिनियम

 1२७७०.  श्री  जाधव
 :

 कया  योजना  मंत्री  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे

 जिसमें  यह  दिखाया गया  हो  कि  दिल्‍ली के संघ के  संघ  राज्य-क्षेत्र में  दिल्ली  भूमि  सुधार  अ्रधिनियम  को

 क्रियान्वित  करने  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 योजना  उपमंत्री  इया ०
 नें

 ०
 दिल्‍ली भूमि  सुधार  अधिनियम  २०  ee Os

 को  ५  4.0
 ।.  पंजाब  उच्च  न्यायालय  ने  उसका  क्रियान्वयन  रोक  दिया  थां  ।  स्थगन  Hear

 ६  १९५६  को
 रह  किया  गया  |  ३१  १९५८  तक  की  प्रगति  का  विवरण  इस

 प्रकार है  :--

 उन  गांवों  की  संख्या  जिनमें  भूमिधारी  अधिकारों  की  घोषणा  होती  है  Rog

 उन  गांवों  की  संख्या  जिनमें  भू  माधुरी
 अ्रधिकारों  की

 घोषणा  हो  चुकी  है  १४४

 उन  भूतपूर्व  भूस्वामियों  की  संख्या  जो  भमिधर  घोषित  किये  गये  हैं  re © |

 उन  काश्तकारों  की  संख्या  जो  भूमिधर  घोषित  किये  गये  हैं  ७,६४०

 उन  काश्तकारों  की  संख्या  जो  आसामी  घोषित  किये  गये  हैं  or

 उन  हरिजन  काश्तकारों  की  संख्या  जो  भूमिधर  घोषित  किये  गये  हैं  ३००

 उस  पूरे  क्षेत्र  का  क्षेत्रफल  जिसमें  भूमिका  शौर  झ्रासामी  के  अधिकारों  की  घोषणा  की

 गयी है  VIG0ZQ  बीघा

 विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिये  अस्पताल

 1२७७१.  श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  क्या  पुनर्वास  तथा
 श्रल्पसंख्यक-कार्य

 मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  राज्य  के  ह  अस्पतालों में  विस्थापित

 व्यक्तियों के  लिये  कुछ  tara  रखने  के  लिये  वित्तीय  सहायता  का  कोई  प्रस्ताव  मिला  है  ;

 क्या  सरकार  को  पता  हैं  कि  समूचे  पश्चिमी  बंगाल  राज्य  में  तपेदिक के  मरीज़ों  की

 ooo  प. शेयाश्रों  में  से  ३७  प्रतिशत  शेयरों  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों
 से  घिरी  हुई ७  ene ote

 मल  अंग्रेजी  में (|
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 क्या  सरकार  ने  इस  समस्या  का  सामना  करने  राज्य  के  विस्थापित  व्यक्तियों  के

 लिये  पर्याप्त  अस्पताल-संबंधी  सुविधायें  उपलब्ध  करने  के  लिये  कुछ  का्येवाह्दी  की  है  ;  कौर

 यदि  वह  क्या  हैं  ?

 पुनर्वास  उपदेशो  प०  को
 जी  हाँ

 ।

 राज्य  सरकार ने  यह  संकेत  किया है  कि  भ्रस्पतालों में  रोगियों की  गणना  से  यह

 पता  चला  है  कि  तपेदिक  के  रोगियों  वाली  ३४  प्रतिशत  (३७  प्रतिशत  नहीं  )  शेयरों  विस्थापित

 व्यक्तियों  हारा  घिरी  हुई  हैं  ।

 जी  हां

 परिश्रमी  बंगाल  में  विस्थापित  व्यक्तियों  के
 लिये

 उपलब्ध  मौजूदा  अस्पताल-संबंधी

 सुविधाओं  का  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ६,  श्रतुबन्ध
 संता

 छोटे  के  उद्योग

 1२७७२.  श्री  हेमराज  :
 क्या  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  बिजली  की  दरें  कम  करने

 के
 wet

 का  frig  कर  लिया

 यदि
 तो  इस  में

 शीघ्रता  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :
 और

 (@).  लोक-सभा

 पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  afer  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ८६]

 मोटरों  के

 1२७३२.  सरदार  इकबाल  सिह  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 मोटरों  के  निम्नलिखित  झा कार  के  टायरों  का  देश  में  विधिक  उत्पादन  कितना  है
 :

 (१)  ८
 २५५ २०

 (२)  ९२४२०

 (2) 0° RX Ro WK  Ro

 ये  टायर  १४  या  प्रतीक  परतों  वाले  बनते  हैं  ;

 पिछले  दो
 वर्षों  में  इन  नामों  के  टायरों  की

 अनुमानित
 खपत  कितनी  रही  कौर  आगामी

 पांच  वर्षों  में  इनकी  कितनी  आवश्यकता  पड़ेगी  ;  atk

 (4)  यदि  इनकी  कुछ  कमी  हो  तो  उसे  पूरा  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने

 वाली है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग
 मंत्री  लाल  बहादुर

 :  से  (7)  जिन  नापों  का

 उल्लेख  किया  गया  है  उनमें  से  केवल
 ८"

 २४५  २०  नाप  के  टायर  देश  में  बनते  हैं  ।  कई  न्य

 के  टायरों  का  भी
 उत्पादन

 होता  ज़िन में  (8)  ९
 '
 4X  २०  शर  (२)  १०  २०

 नाप के
 टायर  भी  शामिल

 हँ  ।
 ये  १०  ौर  १२  परतों  वाले  बनते  पर  अधिक  परतों  वाले  नहीं ७

 बनत े|
 a

 मूल  अंग्रेजी  में
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 मोटरों  के  टायरों  का  उत्पादन  लगभग  १०  लाख  अलग-अलग नापों  के  टायरों  के  उत्पादन

 eas  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 (4)  टायर-निर्माता भ्र पने  मौजूदा  उपकरणों  से  या  अधिक  परतों  वाले  टायर

 बना  सकते  व  उनकी  पर्याप्त  मांग  हो  ।

 में  विस्थापित  व्यक्ति

 श्री  हाज़िर
 Rwy,

 श्रीमती  रेणू  चक्रवर्ती  :

 पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-काय  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रीराम के  कामरूप  जिले  में  बड़ी  संख्या  में  दक्षिणपंथियों  के  मकान

 हाथियों  की  मदद  से  गिरवा  दिये

 यदि  तो  क्यों  ;  ak

 उन  परिवारों  विशेष  रूप  से  बरसात  के  इस  मौसम  बसाने  के  लिये  सरकार  ने

 कार्यवाही  की  है  ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  go  ato  :
 श्रीराम  सरकार  ने  विस्थापित  व्य वित्त यों

 के  दस  खाली  मकानों  जिन्होंने  कामरूप  जिले  के  सुबनखाता के  सुरक्षित  चरागाह में  प्रनघधिात

 रूप  से  जमीन  हथिया  ली  हाथियों  की  मदद  से  गिरवा  दिया  था  ।

 सरकार  को  यह  कार्यवाही  इसलिये  करनी  पड़ी  कि  काफी  नोटिस  दिये  जानें  पर  भी  ये

 परिवार  हथियाई  गयी  जमीन  पर  से  हटने  को  तैयार  नहीं  थे  ।

 इन  ब्रेल  परिवारों  को  बसाने  के  लिये  कामरूप  fas  के  मला यं बाड़ी  सुरक्षित

 गाह  के  एक  ८: ह  को  असुरक्षित  घोषित  किया  जा  रहा  है  ।
 इन  परिवारों  को  2, cov  रुपये  निःशुल्क

 सहायता  प्रौढ़  ६०००  पये  कृषि  संबंधी  ऋण  के  रूप  यें  दिये  जा  चुके  हैं  ।

 लौह  वयस्क  का  निर्यात

 1२७७४.  सरदार  इकबाल  fag  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 पिछले  तीनਂ  वर्षों  में  प्रत्येक  देश  को  कुल  कितने  मूल्य  के  कितने-कितने  लौह  वयस्क

 का  निर्यात  किया  गया  भ्र

 क्या  इस  संबंध  में  योजना  के  लक्ष्यों  से  अधिक  निर्वात  किया  गया  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :  (#)  शभ्रपेक्षित  जानकारी  का  एक

 विवरण  लोक  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ८७]

 जी  हां  ।

 गोधरा

 1२७७६. सरदार  इकबाल  सिह  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  हेग  के
 न्न्ग््क्त्य

 अन्तर्राष्ट्रीय  न्यायालय  में  भारत  के  खिलाफ  पुतंगाल  के  मुकदमे  की  सुनवाई  किस  far  होने

 वाली है  ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 frat  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  पुर्तगाल  सरकार  ने

 पता  SAT  २५  race G3  का  दाखिल  किया  था  ग्रोवर  हमें  ग्रसना  प्रत्युत्तर  २५  १९५८

 तक  दे  देना  सुनवाई  की  तारी व  न्यायालय  हमारा  उत्तर  दाखिल  होने  के  बाद  तय  करेगा  |

 जन  सहयोग केन्द्र

 Roos.  सरदार  इकबाल  सिह
 कया  योजना  मंत्री  २७  १९४५८  के  तारांकित  प्रदन

 संख्या  ५३०  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करें  fH:

 क्या  इस  बीच  सामुदायिक  विकास  क्षेत्रों  ate  बाहर  के  स्थानों  में  ५०  जन  सहयोग

 केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिये  भारत  सेवक  समाज  की  पुनरीक्षित  योजना  झरा  गयी  है  पर  सरकार  ने

 भ्रम  रूप  से  उसका  भ्रतुमोदन  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  अन्तिम  रूप  से  अनुमोदित  यों  जना  किस  प्रकार  को  है  ;  अ्रौर

 इन
 केन्द्रों

 की  स्थापना  के  लिये  कौन-कौन  से  स्थान  चुने  गये  हें  ?

 उपमंत्री  दया०  न०  :  से  सरकार  द्वारा  भ्रान्ति  रूप से

 परिशिष्ट  ६, अनुमोदित  योजना  की  एक  प्रति  लोक-सभा  पटल  पर  रखी  जाती  है  ।

 अनुबन्ध  संख्या  ८८]

 ag  निश्चय  किया  गया  है  कि  जन  सहयोग  क्षेत्रों  की  स्थापना  के  लि  *  एक  प्रावस्था-भासित

 कार्प
 क्रम

 अपराधों  अररर
 CS  नी

 बार  में  कार्य  २४  क्षेत्रों  में  आरम्भ  किया  जाय  कौर  प्रत्येक  क्षेत्र

 पीछे  सरकारी  सहायता  ४०००  रुपयों  तक  सीमित  रहे  |  क्षेत्रों  का  प्रारम्भ  सहयोगियों  के  पहले  जत्थे

 के  प्रशिक्षित  हो  देने  ic  बाद  ही  किया  जायेगा  लेकिन  जहां  अनुभव  प्राप्त
 कर्म  वारी  मौजूद  हों  वहां  क्षेत्रों

 में  कार्य  तत्काल  ही  प्रारम्भ  किया  जा  सकता  है  ।

 यह  भी  निश्  वय  किया  गया  है  कि  यदि  भारत  सेवक  समाज  इस  के  लिये  तैयार  हो  तो  उ  से  पहले

 २५  क्षेत्रों  की  स्थापना  करने  को  कहा  जाय  ।  इस  बात  का  निचय  भारत  सेवक  समाज पर  ही  छड़

 दिया  गया  है  कि  अनुभव-प्राप्त  करें  वासियों
 की  उपलब्धता  का  ध्यानਂ  रखते  हुए  वे  क्षेत्रों  की  स्थापना

 के
 स्थान  स्वयं  चुन  लें  ।  फिर  जन  सहयोग  के  क्षेत्र  में  कार्य  करने  वाले  सत्य  अ्रखिल  भारतीय

 गैर-राजनीतिक  ऐच्छिक  संगठनों  का  ध्यान  इस  योजना  की  भ्रांत  आकृष्ट  किया  जा  रहा  है  ।

 यदि
 उन

 से  कई  आ्रावेदन  प्राप्त  झा  तो  उस  पर  गुणावगुण  के  झ्राघार  पर
 विचार  किया

 जायेगा  ।

 काम  दिलाई  दफ्तर

 TROVE.  श्री  रा०  च०  माझी  :
 क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की

 HAT  करेंगे
 कि

 :

 १  १९५७ से  ३०  नाटक  १६५८  तक  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  में  कुल  कितने

 अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  अ्रम्यथियों  ने  नाम  कौर

 उन  में  से  कितनों
 के  लिये

 रोजगार  की
 व्यवस्था  हो  गयी  है

 र

 fara  उपमंत्री  आबिद  :  ६२,३४८  |

 ७,७६४
 ।

 मल  art  में
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 विस्थापित  व्यक्तियों  को  ऋण

 श्री  स०  बूँ ०  सामन्त :
 1२७८०.

 {  श्री  सुबोध  हंसना  :

 कर 1१ क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंर्यक-का्य  मंत्री  यह  बताने  की  पा

 पाकिस्तान  से  आये  कितने  विस्थापित  परिवारों
 को  (१)  गृह-निर्माण

 (२)  कृषि  ate  (३)  छोटे  व्यापारिक  ऋण  दिये  गये  ak  उन  की  राशि  feat

 कितनी

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  जाये  कितने  विस्थापित  परिवारों  को  उपयुक्त  ऋण  मिले

 भ्र ौर

 (7)  इस  में  कितनी  राशि  लगी  ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  go  ato  :  (7)  यह  जानकारी इस  मंत्रालय  के

 वार्षिक  प्रतिवेदनों  में  दी  हुई  fate  इन  की  प्रतियां  सभी  संस  को  उपलब्ध  हैं  ।

 जिसको

 ARI  मंत्री  यह  बताने  करेंगे 1२७८१.  सरदार
 इकबाल

 fae  क्या

 (*)  कया  जिसको
 भारत  में  उपलब्ध  atk

 यदि  किन  स्थानों  में  ?

 प्रधान  मंत्रो  तथा
 अ  दैनिक-कायें  मंत्री  जवाहरलाल  :

 जी

 पश्चिमी  are  पूर्वी  तट  के  किनारे  की  बालिका में
 ate  बिहार  तथा  परिश्रमी  बंगाल  केਂ

 भीतर  के  निक्षेपों  में  जिसको  के  विशाल  भाण्डार  उपलब्ध  हैं  ।

 वयस्क का  निर्वात

 1२७८२.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 -  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  मेंगनीज
 अयस्क

 के
 लिये  सरकार ने  एक  मुक्त  ठेके  कर  लेने  का  नया  तरीका

 नाया है  ;

 यदि  तो  इस  नयी  नीति  के  क्या  कारण  sit

 छोटे  निर्वात  करने  वालों  पर  इस  नीति  का  क्या  प्रभाव
 पड़ा  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  सरकार ने  कोई  नया  तरीका

 नहीं  निकाला  है  ।  राज्य  व्यापार  निगम  के  वस्तु  उधार  निगम  से  बदला-बदली के  सौदे के ~
 संबंध  में  बात-चीत  कर  रहा  है  ।

 अंग्रेजी में

 Zircon.
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 satan श्र  योरूप  में  इस्पात  के  उत्पादन  में  कमी  होने  के  कारण  मांग  में  कमी  शौर

 श्न्यं  कारणों से

 सभी  निर्वात  करने  वालों  को  में  छोटे  निर्वात  करने  वाले  भी  शामिल  लाभ

 होना  चाहिये  ।

 पायान  नदी  में  भारतीय  मछुए

 1२७८३.  सरदार  इकबाल सिंह  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि
 :.

 क्या  पाकिस्तानी  श्रे घि कारियों  ने  पीयान  नदी  में  एक  भारतीय
 मछुए

 को  गिरफ्तार

 किया

 (@)  क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  सरकार  ने  उस  नदी  में  मछली पकड़  ने  के  पूर्ण  अधिकारों

 की  मांग  की  कौर

 यदि  तो  इस  eta
 में  भारत  का  क्या  दृष्टिकोण है

 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कराये  मंत्री  जवाहरलाल  :
 जी नहीं  ।

 atc  पाकिस्तान ने  पी यान  नदी  के  पूरे  पाट  पर  अपने
 अधिकार

 का  दावा  किया

 है  ।  यह  नदी  खाती  कौर  जेन्तियां  पहाड़ियों  ate  सिलहट
 सीमा  पर

 लगभग  सात  मील  की  दूरी  तक  भारत-पाक  सीमा  का  काम  करती  है  ।  सीमा  का  यह  प्र्
 विवाद-ग्रस्त

 रहा  है  पर  भारत  का  दावा  है  कि  सीमांकन  हमने  तक  खासी  जेन्तियां  पहाड़ियों  कौर  सिलहट  के

 डिप्टी  कमिश्नरों  के  PEN?  are  १९५२  के  करारों के  अनुसार  सभी
 प्रयोजनों

 के
 लिये

 पीयान  नदी

 के  बीच  की  धारा  ही  सीमा  का  काम  करेगी  ।

 भूमि  सुधार

 २७८४.  सरदार  इकबाल  सिह  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 १९४७  के  बाद  से  प्रत्येक  राज्य  में  भूमि  सुधार  की  जो  कार्यवाही  की  गई  है  उस  के

 रूप  भारत
 के  प्रत्येक  राज्य

 के  मध्यवत्तियों  को  प्रतिकर  are  पुनर्वास  सहायता  के  रूप  में  कुल  कितनी

 राशि दी  गयी

 कुल  कितनी  राशि  उनको  देय  कौर

 संबंधित  काश्तकारों  ale  राज्यों  का  अंशदान  कितना  है  ?

 योजना  उसका  इया०
 नं०  :  से  .

 लोक-सभा  पटल  पर  एक  विवरण
 रखा  जाता  है  ।  परिदिष्ट  ६,  श्रतुबन्ध  संख्या  ८९]

 ate  सुपर  हि

 1२७८५.  सरदार  इकबाल  सिह  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या
 | है लि. | और “सुपर जटाਂ atte  बेटा  के

 सम्बन्ध
 में  भारत  में  प्रयोग  आरम्भ

 किये  गये

 wie

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं

 !
 हाट  ण

 मून  पुर्जो  में

 1Zeta  and  Super  7618,
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 frat  मंत्री  तथा  ज  दैनिक-कौर  मंत्री  जवाहर  लाल  :  ait नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 बेरिलियम  आक्साइड

 1२७८६.  सरदार  इकबाल  सिंह  :
 कया  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 भारत  में  बे  विलियम  झ्राक्साइड  पैदा  करने  के  ि  दि  कॉम  कदम  उठाये  गये

 और

 यदि  तो  भारत  ने  अपने  प्रयोग  और  निर्यात  के  लिये  इसकी  कितनी  मात्रा का

 उत्पादन  किया  है  ?

 पुत्रवान  मंत्री  तथा  वे  दैनिक-कार्यों  मंत्री  जवाहरलाल  विदेशी  मुद्रा

 की  कठिन  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते हुए  बे
 रिलियम  आक्साइड  उत्पादित  करने

 के
 लिये  संयंत्र  स्थापित

 करने  का  प्रस्ताव  फिलहाल  रद  कर  fear  गया  है  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  लिमिटेड

 २७८७.  सरदार  इकबाल  सिह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 हिन्दुस्तान मशीन  टूल्स  फैक्टरी  बंगलौर  में  PEYG—VE  में  कभी  तक  कुल  कितनी  मशीनें

 बनाई  गई  अर

 कितनी  किस्म  की  मशीनें  बनाई  गई  हैं
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :

 १ @ aT,  PENG A RY से  ३१

 अगस्त  ae eo  तक  फैक्टरी  में  १७६  ५  बचाई  गई  थीं  ।

 (  १)  खराद  १०००  मिलीमीटर  केन्द्र  दूरी

 (२)  खराद  १०००  मिलीमीटर  केन्द्र  दुरी

 (३)  क्षेत्रीय  मीटिंग  साइज२

 (४)  उदगर  मीटिंग  साइज  २

 (५)  सावंत्रिक  मीटिंग  साइज २

 भारत  गोझा  सीमा  पर  घटनायें

 1२७८८.  सरदार
 इकबाल  सिंहः  प्रचान मंत्री मंत्री  १९५८ ८ में अ्रभी तक सींम तक  सीमावर्ती  तथा

 घटनाओं
 के

 सम्बन्ध  में  गोवा
 में  पुर्तगाली  अधिकारियों

 के  समक्ष  प्रस्तुत  विरोध  पत्रों
 का  विवरण

 बताने  की  कृपा  करेंगे  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल
 :

 ८  Pe4s  को

 पुर्तगाली  पुलिस  ने  सीमा से  लगभग  २००  गज  दुर  कुलटा  में  सड़क  पर  स्थित  भारतीय  चौकी
 की

 बदले  में
 कोई

 गोली  नहीं

 अंग्रेजी  में

 1Beryllium  Oxide.

 8Vertical.
 4Universal.
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 चलाई ।  ब्राजील  समाचार
 इतिहास  हमन  इस  घटना के  बारे  में  पुतंगाली  अधिकारियों के  समक्ष

 विरोध  प्रदर्शित कर  दिया  है  ।

 हस्तशिल्प  की  वस्तु भ्र ों का  निर्यात

 1९७८६.  सरदार  इकबाल  सिह
 :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्रीਂ  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  हस्त  शिल्प  की  वस्तु झ्र ों  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  की  योजना  बनाई

 श्र

 यदि  तो  इस  का  क्या  विवरण  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  श्ञास्त्री  ):  कौर  हस्त  शिल्प  की

 वस्तु भ्र ों  के  निर्यात  का  हज  करने  के  लिये  निम्न  कदम  उठाये  गये  हैं

 (१)  अखिल  भारत  हस्तशिल्प बोर्ड  द्वारा  एक  वाणिज्यिक जानकारी  कौर  सूचना  केन्द्र

 green किया  गया  है  ।

 (२)  बोर्ड

 है  विदेशों  मैं

 हस्तशिल्प की  वस्तुभ्नों  के  खपत  की  संभावना  निर्घारित कर  रहा

 (३)  विदेशों  में  प्र्ञापन  कक्षों  ate  व्यापार  केन्द्रों  में  वस्तुप्नों  की  सजावट

 द्वारा  प्रचार  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।

 (४)  भारत  से  विदेशों
 को

 भेजीਂ  जाने  वालीਂ  वस्तुभ्नों की  अनुसूची  में
 विदेशों

 के  साथ  किये

 गये
 समझौतों  में  हस्तशिल्प  at  वस्तुयें  सम्मिलित  की  गयी  हैं

 ।

 (५)  उत्पादन का  विकास  करने  ate  विदेशों  में  बाजार  ढूढ़ने  के  लिये  १९५८ में

 भारतीय  हस्तशिल्प  विकास  निगम  नामक  एक  सरकारी  कम्पनी  स्थापित  की

 गई

 नारियल wet  जांच  समिति

 1२७६०.  श्री  सरजू  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  देश  में  नारियल जटा  योजनाओं  की  सफलता  का  परीक्षण  करने  के  लिये  नारियल

 जटा  जांच
 समिति

 ने  भ्र पना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  कौर

 यदि  तो  क्या  प्रतिवेदन  पर  विचार  कर  लिया  गया  है  ?

 तथा  उद्योग
 मंत्री  लाल  बहादुर

 :  शौर  केरल में
 नारियल

 जटा
 विकास  सम्बन्धी  योजनायें के  बारे  में  एक  श्रन्तकालीन  प्रतिवेदन  समिति ने  प्रस्तुत  कर

 दिया है
 ।  यह  प्रतिवेदन अभी  विचाराधीन है  ।  जांच  समिति  का  अन्तिम  प्रतिवेदन

 दो
 महीने  में  प्राप्त

 होने  की  आशा है  ।
 oo  -__  ——e’  ee

 मूल  अंग्रेजी  में
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 अशोक  होटल

 RVEL  श्री  जगदीश  अवस्थी  :  क्या  श्रीवास  ate  संभरण  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 waite  होटल  में  कितने  कर्मचारी  काम  कर  रहे  हैं  ;

 इन  कर्मचारियों  के  वेतन  के  रूप  में  कितना
 मासिक

 व्यय  होता  है  :

 (7)  १०००  रुपये  से  अधिक  वेतन  पाने  वाले  कितने  कर्मचारी  हैं  ;

 कितने  विदेशी  किन-किन  पदों  पर  काम  कर  रहे  हैं  ;  AK

 ३१  geh5  तक  कुल  कितने  विदेशी  इस  होटल  में  ठहरे
 ?

 श्रावास  ate  संभरण  उपमंत्री  क़तील  कु  ०  १  १६५८

 को  श्रद्योक  होटल  में  १,०९६  कर्मचारी  थे  ।

 अगस्त  १९५८ के  लिये  वेतन व  मज़दूरी  बिल  SY,555,0%  रपये

 (7)
 चार

 ।

 होटल  में  सात  विदेशी  काम  कर  रहे  हैं  ।  उनमें  से  एक  मुख्य  रसोइया  दूसरा  भोजन

 पेय  पदार्थों का  मैनेजर  बाकी  पांच  रसोइये  हैं  ।

 (=)  कुल  ERY  मेहमान  यात्रियों में  से  ७१,६१०  या  ७७.६६  प्रति  दात  मेहमान  रानियां

 विदेशियों ने  बिताईं

 समाचार  पत्रों  के  लांसਂ  फोटोग्राफर

 1२७९२.  श्री  जगदीश  Wacay  :  कया  सूचना  ate  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  लांसਂ  समाचारपत्र  फोटोग्राफरों  की  सुविचारों  के  सम्बन्ध  में  हाल

 ही  में  लांस  न्यूज  फोटो  ग्राफर्स  नई  दिल्‍ली  की  कौर  से  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  है  |

 यदि  तो  इस  विषय पर  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?.

 कौर  प्रसारण  मंत्री  केसकर  )  :  जी  नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 बंगलौर  की  आवादी

 1२७९३.  श्री  केदार :  कया  श्रम  रोजगार मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (=)  क्या  यह  सच  है  कि  मैसुर  सरकार  के  सरकारी  सांख्यिक ने  यह  बताया है  कि  बंगलौर

 सिटी  at
 १६५७  में  अ्रनमानित  जनसंख्या  %%,9G,000  थी  कौर  में  RY, X¥,o00

 सरकार ने  उक्त  कथन  की  जांच  पड़ताल  की  है  ;

 क्या  उपरोक्त  आ्रांकड़ों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  स  रकार  बंगलौर  सिटी को  बैंक  कर्म चा  रियों

 के  लिये  ग्रेड  १  का  नगर  बना  रही

 यदि
 तो

 किस  तारीख  से  ऐसा  किया  जायेगा
 ?

 ta  अंग्रेजी  में



 २५  LENS  लिखित  उ  तत  ५७

 है  उपमंत्री  आबिद  स्टेट  बैंक  ars  इंडिया  कर्मचारी  संघ  सकल  )

 ने  इस  श्राद्ध  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  है  ।

 ate  .  मैसूर  सरकार  को  पत्र  लिखा  गया  है  प्रौढ़  उन  के  उत्तर की
 प्रतीक्षा  की

 जा  है  ।

 उड़ीसा  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योग

 1२७  &v  st  संगण्णा  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 )  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  उड़ीसा  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों
 का

 झ्रध्ययन  करने  के  लिये

 Reus  एक  अधिकारी  नियत  किया

 क्या  उक्त  अधिकारी  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  शौर

 यदि  at,
 तो

 इस  प्रतिवेदन
 का

 क्या  ब्यौरा  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  से  १  इस  प्रयोजन के  लिये

 कोई  ae  में  उड़ीसा  नहीं  भेजा  गया  था ।  प्रादेशिक  लघु  उद्योग  सर्विस  geet

 ट्यूब  कलकत्ता  सम्बद्ध  सर्वेक्षण  दलों
 के
 अघिकारी

 समय  समय  पर  विभिन्न
 राज्यों  में  जाते हैं

 |  इन  का

 उद्देश्य है  :

 (१)  शआ्रौद्योगिक  सर्वेक्षण  |  रोक

 (२)  क्षेत्र  सर्वेक्षण  |

 ८
 क्षेत्र  सर्वेक्षण  डिवीजन  एक  अधिकारी  उड़ीसा  के  जारसुगुडा ग्रोवर  बारगढ़  क्षेत्रों  के  सर्वेक्षण

 के  बारे  में  राज्य  सरकार  से  प्रारम्भिक  चर्चा  करने  के  लिये  उड़ीसा  गये  थे  ।  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  नहीं

 किया गया  है  ।

 श्र  और  रोज तर  मंत्रालय  में  कर्म चारों

 कि
 ं

 1२७९५.  श्री  दलजीत  fag:  क्या  श्रम
 कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 श्रम  शौर  रोजगार  मंत्रालयों  में  ्रसिस्टेंटों  और  पलकों  की  कितनी  संख्या  है

 इन  में  से  कितने  व्यक्ति  भ्रनसूचित  जातियों  ak  ग्रनुसूचित  area  जातियों  से  सम्बद्ध

 शाम  उपमंत्री  श्रादिब  :  श्र  अधीनस्थ  कम्पनियों  के  बारे  में

 पूरी  जानकारी  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  कौर  एकत्र  की  जा  रही  है
 ।

 जानकारी  लोक-सभा  के  पटल
 पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 योजना  आयोग  के  era

 1२७६६.  श्री  दलजीत  सिह  :  क्या  पोता  मंत्री  यह  बताने  को  कां  करेंगे  कि  :

 योजना  आयोग  में  कितने  भ्र सि स्टेंट  ate  aah  कौर

 इनमें
 fa

 et ड  कर्मचारी  भ्रनुसूचित
 जातियों

 झोर
 अ्रनुसुचित  arian  जातियों  से  सम्बद्ध

 मूल  TAT A
 में



 ¥eya  लिखित  उत्तर  re  gaye

 असिस्टेंट उपमंत्री  दयार

 ao  ft  :

 दश  जिनमें ४  असिस्टेंट  इलाज

 ay  शामिल

 अपर  डिवीजन  कलक

 लोनार  डिवीजन  कलक  १६७

 स्टेनो-टाइपिस्ट  R

 असिस्टेंट

 अ्रनुसूुचित  जाति  श

 अ्रनुसुचित  जाति  ल्  एक  भी  नहीं

 डिवीजन  कलक

 भ्रनुसुचित  जाति  श

 अनुसूचित  श्रादिम  जाति  एक  भी  नहीं

 डिवीजन  कलक

 भ्र तु सुचित  जाति  १२

 अ्रनुसुचित  ख़ादिम  जाति  एक  भी  नहीं

 जाति  एक  भी  नहीं

 एक  भी  नहीं warm naghaa  श्रादिम  जाति

 1२७६७.  श्री  दलजीत  सिह  क्या  पुनर्वास  तथा  अल्प  संख्यक-कराये  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 पुनर्वास  मंत्रालय  में  कितने  असिस्टेंट  ale  कलक

 इन  में
 कितने

 कर्मचारी  भ्रनुसुचित  जातियों  कौर  अनुसूचित  श्रादिम  जातियों  से

 गैर  विस्थापित  कर्मचारियों  की  कितनी  संख्या  है  ?

 उपमंत्री  पु०
 ato  भास्कर )

 :
 जहां  तक  इस  मंत्रालय  के  मुख्य  कौर  शाखा

 सचिवालयों  का  सम्बन्ध  है  उनकी  जानकारी  नीचे  दी  जाती है  —

 असिस्टेंट  १२७

 अपर  डिवीजन  कलक  २६

 carat  डिवीजन  कलक  VE

 अनुसूचित  जातियां  रेहे

 अनुसूचित afer  जातियां

 विस्व  wa  व्यक्ति  २२३

 wast  में
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 प्राविधियाँ  तैयार  करने  के  लिये  कच्चे  पदारथ

 1२७९८.  श्री  दलजीत  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 ह
 (x

 )  क्या  औषघियां  निर्माण  करने  में  आयात  की  जाने  वाली  कच्ची  सामग्री  के  प्रभाव  के

 बारे  में  सरकार  को  जनता  की  कौर  से  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई
 और

 यदि  तो  इसे  विषय  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  :  कुछ  कच्चे  पदार्थों  की

 कमी  के  बारे  में  निर्माताश्रों  से  इन  गिनी  दशिंकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 जब  भी  सरकार  की  दृष्टि  में  निर्दिष्ट  शिकायतें  लाई  जाती  हूँ  तो  समुचित  कदम  उठाये

 जाते  हैं  प्रौढ़  भ्रत्यावद्यक  अवध  निर्माण  के  लिये  प्रावश्यक  कच्चे  पदार्थों  का  rata  करने  के

 विदेशी  मुद्रा  की  मर्यादा  के  निर्मितियों  की  सहायता  की  जाती है
 ।

 पंजाब  में  प्रचण्ड  विस्फोटक  पदार्थ  कारखानाਂ

 1२७६६,  श्री  दलजीत  सिह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  के  समक्ष  पंजाब  में  प्रचंड  विस्फोटक  पदार्थों  के  निर्माण  की  फैक्टरी

 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 यदि
 तो

 यह  फैक्टरी  कब
 तक  इन  पदार्थों  का  उत्पादन

 प्रारम्भ
 ग्रोवर

 विस्फोटक  पदार्थ  तैयार  करने  की  इस  फैक्टरी  में  उत्पादन  क्षमता  कया  होगी  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  :  जी  नहीं  ।

 श्र  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 दण्डकारण्य  योजना

 1२८००.  श्री  संगण्णा  :  क्या  पुनर्वास  अल्प  संख्यक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 दण्डकारण्य  परियोजना  के  संचालन  के  लिये  विभिन्न  वर्गों  में  कर्मचारी  नियुक्त  करने

 के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये

 क्या  इस  काय  के  लिये  भरती  सम्बन्धी  ats  स्थापित  किया  गया

 यदि  तो  इस  बोर्ड  का  चैयरमैन  कौन  कौर

 इस  बोर्ड  का  हेडक्वार्टर  कहां  है  ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  go  ato  भास्कर  )  :  जहां  तक  इन  कर्मचारियों  की  शीघ्र

 आवश्यकता  का  प्रश्न  था  उन्हें  वर्तमान  अधिकारियों  में  से  नियुक्त  कर  दिया  गया  है  ।

 अभी  नहीं  ।

 उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 मूल  sash  में

 tHigh
 Eaplosives

 factory  in  Punjab.



 हँ  १६०  लिखित  उत्तर  VY  gays

 बारी  आवंटन

 (  श्री  Alo  Fo  गायकवाड़  :

 |  श्री  go  ना०  सोनुले  :
 1२८०१,

 श्री  दिग

 Lat
 बाला  साहेब  तालुक े:

 क्या  ग्रा यास  श्र  संभरण  मंत्री  राजधानी  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को

 विगत  दो  वर्ष  में  बिना  बारी  आवंटित  प्रवास  स्थानों  की  कुल  संख्या  बताने  की  FAT  करेंगे
 ?

 शौर  संभरण  dat  क०  चल  :

 9& १९  ५६-५७

 PEYV-NS  ८१४

 मदिरा  निर्माण

 1२८०२.  श्री  संगीता :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  विदेशी  मुद्रा  बचाने  की  दृष्टि  से  भारत  में  मदिरा  निर्माण  करने  का

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  कौर

 यदि  तो  इसका  क्या  परिणाम है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  are  केन्द्रीय

 सरकार  ऐसे  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं
 कर

 रही  है
 ।

 फिर
 भी

 मालूम  gar  है  कि  एक

 सरकारी  साथ  मैसूर  सरकार से  पत्र-व्यवहार  कर  रही है  ।

 नेपाल में  पुस्तकालय

 २८०३.  श्री  श्रीनारायण  कया  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नेपाल  राज्य  में  तराई  के  प्रमुख  शहरों  में  भारत  सरकार  की  कौर  से  पुस्तकालय

 खोलने  के  बारे  में  कोई  प्रस्थापना  कौर

 नेपाल  के  किन-किन  स्थानों  पर  प्रभी  भारत  सरकार  की  से  पुस्तकालय  तथा  सुचना

 केन्द्र  चलाये  जा  रहे  हैं
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा
 वैदेशिक-कार्य  मंत्री

 (ait  जवाहरलाल नेहरू  )
 :

 जी  नहीं

 कामना  |

 खांदान्न  निर्यात

 २८०४,  श्री  प०  ला०  बारूपाल  क्या  वाणिज्य  तथा
 er  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि  १

 १९५७
 से  ३१  eas  तक  भारत  से  कितना

 जवार
 कौर  चावल  विदेशों  को  निर्यात

 किया  गया
 ?

 मिल 6६  fast  में

 १0.  of  turn  alloatmer allotments,
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  ):  इस  विषय  में  जान  कारी  जून  ges

 के  अन्त  तक  की  ही  उपलब्ध  १  जनवरी  ReXG a 30 TAF से  ३०  जून  PeXs  तक  निम्न  परिमाण में  निर्यात

 gat

 गेहूं  मेदा  २५  टन

 बाजरा  शून्य

 मक्का  ey

 जौ  शुन्य

 ज्वार  वदन्य

 चावल  ४१४  टन

 विस्थापित  ्य पना  स्त (2  wy  की  जवान

 २८०५.  श्री  प०  ला०  बारूपाल :  क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  राजस्थान  के
 अ्रलवर  कौर

 श्रीगंगानगर  जिले
 में  कुछ  विस्थापित

 व्यक्तियों  को  जमीन  स्वयं  कामत  के  लिये  दी  गयी  थी  ate  वे  अन्य  लोगों  को  हिस्से  बटाई  पर  देकर

 चले  गये  हँ  प्रौढ़  उनका  ४५,  ६  वर्षों  से  कोई  पता  नहीं  ग्रोवर

 यदि  तो  क्या  वर्तमान  काश्तकारों  को  इन  जमीनों  से  हटा  दिया  जायेगा  ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  पु०  ato  भास्कर  )
 जी  हां  ।

 ऐसे  मामलों  में  प्रत्येक  काश्तकार  के  खिलाफ  कार्यवाही  उस  की  पाता  पर  निसार

 करती  है  ।  इस  प्रकार  के  सामान्य  प्रश्न  का  विशेष  उत्तर  देना  सम्भव  नहीं  |

 garg  घोषित  fied  गये  व्यक्ति

 1२८०६.  श्री  asa  सिह  भदौरिया :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  राजनयिक  निकाय  के  ऐसे  कितने  कौर  किस  किस  पद  के  व्यक्ति
 हैं  जिन्हें

 वैदेशिक-कार्य  भ्र  राष्ट्रमण्डल  सम्बन्ध  मंत्रालय  द्वारा  १९५७  कौर  geus  में  १४५  तक

 mara  घोषित  किया  गया

 विदेशों  प्रत्येक  देश  भारतीय  राजनयिक  मिशनों  के  कितने  कौर  किस-किस  पद  के

 व्यक्तियों
 को

 उनके  नियुक्ति  स्थान  की  सरकारों  द्वारा  उपरोक्त  प्रविधि  प्र वांछनीय  घोषित  किया
 गया  झर

 इसके  क्या  कारण हैं  ?

 वैदे  शक प्रधान  मंत्री
 तथा  वेदेशिफ-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल

 मंत्रालय  द्वारा  भारत  में  राजनयिक  निकाय  के  किसी  सदस्य  को  area  घोषित  नहीं  किया  गया  ।

 किन्तु भारत  सरकार  ने  राजनयिक  निकाय  के  निम्न  सदस्यों  को  वापस  बुलाने  के  लिये
 मांग

 की  थी

 (१)  किए  ए०  नई  दिल्‍ली  स्थित  भा  रत  में  पाकिस्तान के  उच्च  भ्रायोग में तृतीय में  तृतीय

 १९४७  में  ।

 (२)  श्री  शिलांग  स्थित  पाकिस्तान  के  असिस्टेंट  हाई  १९५८ में  ।
 अनन

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 नियुक्ति  स्थान  की  सरकार  द्वारा  भारतीय  मिशन  के  किसी  सदस्य  को

 mara  घोषित  नहीं  किया  गया  ।  किन्तु  पाकिस्तान  सरकार  ने  ढाका  स्थित  पाकिस्तान  में  भारतीय

 उप  उच्चायुक्त  के  कार्यालय  के  लिये  प्रथम  सचिव  श्री  To  के०  सेन  को  वापस  बुला लेनें
 की  मांग  884s

 .
 में की  थीं

 किए  ए०  अरक़ मत  पाकिस्तान  के  जालंधर  स्थित  उप  उच्च  आयुक्त के
 कार्यालय

 में

 तूतिया  सचिव  थे  और  geuy  में  किन्हीं  अवांछनीय  कार्यों  में  अन्तग्रंस्त  थे  ।  हम  ने  नई  दिल्ली  स्थित

 भारत  में  पाकिस्तान के  उच्च  अ्रायक्त से से  उन्हें  वापस  लेने  के  लिये  कहा  ।  तत्पश्चात  पाकिस्तान

 सरकार  ने  उन्हें  वापस  बुला  लिया
 ।  किन्तु  PUR  में  श्री  To  Wo  पुनः  भारत  में  पाकिस्तान

 के  नई  दिल्‍ली  स्थित  उच्च  आ्रायोग  में नियुक्त  कर  दिये  गये
 ।

 भारत  सरकार  ने  पुरानी  घटना  की

 पाकिस्तान  सरकार  का  ध्यान  झ्राकर्षित  किया  कौर  श्री  ए०  ए०  असहमत  वापस
 बुला  लिये

 गये  ।

 (२)  भारत  सरकार  ने  पाकिस्तान  सरकार  से  प्रार्थना  की  कि  वह  कुछ  अवांछनीय  कार्यों  के

 स्वरूप श्री  अताउल्ला  को  वापस  बुला  लें
 ।

 पाकिस्तान  सरकार  ने  हमारी  प्रार्थना  स्वीकार  कर  ली
 ।

 किन्तु  उसका  बदला  लेने  की  दृष्टि  से  पाकिस्तान  सरकार  ने  वैसे  ही  आरोप  श्री  ए  ०  के०  सेन  के  विरुद्ध

 लगाये  ।  यद्यपि  हमारी  जानकारी  के  भ्रनुसार  उक्त  करो  निराधार  थे  हम  ने  इस  तरह  के  मामलों

 में  प्रचलित  सामान्य  राजनीतिक  प्रथा  के  अ्रनुसार  पाकिस्तान  सरकार  की  प्रार्थना  स्वीकार  कर  ।

 समाचार-पत्र

 1२८०७.  श्री  asta  fag  भदौरिया  :  कया  सुचना  ale
 प्र सारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  में  RXV  कौर  १९५८  में  १४५  ग्रस्त  तक
 उर्दू  a  अन्य

 भाषाओं  में  प्रकाशित  करने  के  लिये  घोषणापत्र  स्वीकृत  करने  के  लिये  प्राप्त  आवेदनपत्रों  की  किशन |

 संख्या

 इन  घोषणापत्रों  को  स्वीकार  करने  में  सामान्यतया  कितना  समय  लगता

 कितने  आवेदन  पत्र  दो  महीने  से  अधिक  समय  से  राज्य  में  )  विचाराधीन  कौर

 क्या  घोषणापत्र  स्वीकार  करने  में  विलम्ब  न  होने  देने  के  लिये  कोई  योजना  सरकार  के

 विचाराधीन है  ?

 श्र  प्रसारण  मंत्री  :  समाचार  पत्र  प्रारम्भ  करने  के  लिये

 घोषणापत्र  स्वीकार  करना  प्रेस  रजिस्ट्रार  का  उत्तरदायित्व  नहीं  है  ।  प्रेस  और  पुस्तक  रजिस्ट्रेशन

 अधिनियम  की  धारा  ६  के  अ्रधीन  घोषणाओं
 को

 प्रमाणित  करने  के  अधिकारी  मजिस्ट्रेट  के  द्वारा  ही

 यह  किया  जाता  है  ।  प्रेस  रजिस्ट्रार  से  इसके  नाम  के  भ्रातृत्व  अथवा  अनस्तित्व  को  प्रमाणित  करने

 के  लिये  जो  उसी  भाषा  अ्रथवा  उसी  राज्य  में  प्रकाशित  किसी  wea  नाम  अथवा  उसके  पाइप
 निर्दिष्ट  किया  जाता है  ।

 मजिस्ट्रेटों से
 १९५७  @eus  (2X  १९५८  TH)  प्रेस  रजिस्ट्रार को  मिलने  वाले

 निर्देशों  राज्यवार  श्र  एक  शिव  ७  ण  लॉक-सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ८९]
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 इसका  अनुमान  अताना  सम्भव  नहों  है  कयोंकि  अ्रावे दन  भारत  के  सब  जिलों  में  ora  हैं

 at  प्रत्येक  मामले  की  परिस्थिति  पर  निर्भर  हैं  ।

 मजिस्ट्रेटों से  प्रेस  रजिस्ट्रार  को  प्राप्त  होने  वाले  निर्देशों  के  बारे  में  जानकारी  लोक  सभा

 के
 पटल  पर  रखे  गये  विवरण  में  दी  जाती  है  ।  परि  बिष्ट  ६,  झ्तुबन्ध  संख्या  do]  मजिस्ट्रेटों

 के  कार्यालयों  से  सम्बन्धित  जानकारी  उपलब्ध  नहीं है  ।

 राज्य  सरकारों
 को

 यह  सुझाव  दिया  गया  है
 कि

 घोषणा  पत्र  की  स्वीकृति  के  लिये

 आवेदन  पत्र  देते  समय  प्रकाशक  एक  नाम  के  स्थान  पर  नामों  की  एक  तालिका  दें  ताकि  प्रकाशकों की

 इच्छानुसार  कम  से  कम  एक  नाम  का  स्पष्ट  निर्णय  बिना  विलम्ब  किया  जा  सके
 |

 सरकार  राज्य

 सरकारों  को  यह  भी  लिखेगी  कि  वे  सम्बन्धित  मजिस्ट्रेटों  से  वेदन  पत्रों  पर  निर्णय  करने  में
 शी करता

 करें  ।

 माधोपुर  )  में  खाद्य  उत्पाद  फैक्टरी

 ्
 1२८०८.  श्री  श्रीनारायण  दास  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  य  ्  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  बिहार  राज्य  में  माधोपुर  )  में  खाद्य  उत्पाद
 फैक्टरी

 की

 स्थापना  में  कोई  सहायता  प्रदान  की

 यदि  तो  इस  सहायता का  क्या  स्वरूप

 क्या  उक्त  फैक्टरी  में  उत्पादन  प्रारम्भ हो  गया  AK

 soft  तक  कितने  परिमाण  में  इसका  उत्पादन  किया  गया  कौर

 क्या  इस  फैक्टरी में  उत्पादित  पदार्थों  का  परीक्षण  किया  गया  है  भ्र  वे  संतोषजनक

 सिद्ध  हुए  हैं  ?

 वाणिज्य  तवा  उधोग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )
 :

 जी  नही ं।

 उत्पन्न  नहीं  होता  |

 से  वाणिज्यिक रूप  में  उत्पादन  के  लिये  फैक्टरी  तयार  परीक्षण  वधि

 में  ३००  पौंड  घी  कुछ  बेसीन  बनाया  गया  है
 ।

 प्रयोगशाला  में  किये  गये  परीक्षण  के  अनुसार

 घी  संतोषजनक  सिद्ध  gare  ।

 लखीमपुर  की  सोमावन्ती  घटनायें

 1२८०६.  श्री
 दीदार

 देव
 :

 कया  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  त्रिपुरा  राज्य  क्षेत्रीय  परिषद्‌  के  चैयरमेन  ने  त्रिपुरा  के  लखीमपुर  के  सीमावर्ती

 दुर्घटनाओं  के  बारे  में  कोई  शभ्रम्यावेदन  दिया  शर

 यदि  तो  इस  विषय  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 हि  y

 Pra  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू  }  भारत  सरकार

 को  oat  तक  ऐसा  कोई  wenden  नहीं  मिला  है  ।

 ह

 उत्पन्न  नहीं  होता है  ।

 wast  में
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 त्रिपुरा  में  प्रतिशत  केन्द्र

 1२८१०.  श्री  दीदार  देव  :  क्या  श्रम  तौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५७-५८  में  त्रिपुरा  के  विभिन्न  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  कितने  विद्यार्थियों  ने  प्रौद्योगिक

 प्रशिक्षण  प्राप्त  किया

 कितने  प्रतिशत  विद्यार्थियों  को  रोजगार  मिल  गया  कौर

 अधिक  से  अधिक  प्रशिक्षित  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिलाने  के  लिये  कया  कार्यवाही

 की  गई  है  ?

 श्रम  उपमंत्री  झ्राबिद  :  १९४५७  में  त्रिपुरा  में  एक  औद्योगिक  प्रशिक्षण

 संस्था  खोलने  की  मंजूरी  दे  दी  गई  थी  परन्तु  त्रिपुरा  प्रशासन  ने  इसे  प्रभी  तक  पित  नहीं  किया  है
 |

 att  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 श्रगरताला  (fazer)  में  औद्योगिक  बस्ती

 1२८११.  को  दशरथ  देव  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 त्रिपुरा  के  अगर ताला  की  श्रौद्योगिक  बस्ती  में  कौन  से  उद्योग  चालू  करने  का प्रस्ताव

 गैर  सरकारी  व्यक्तियों  द्वारा  कौन  से  उद्योग  चालू  किये

 इन  उद्योगों  से  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिलने  की  सम्भावना  AIK

 क्या  इस  प्रौद्योगिक  क्षेत्र  में  उद्योग  प्रारम्भ  करने  के
 लिये  सरकार  गैर  सरकारी

 पतियों  को  पेशगी  रकम  देने  का  विचार  कर  रही  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )
 :  अ्रगरताला  की  प्रौद्योगिक  बस्ती

 में  निम्नलिखित  उद्योग  चालू  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 कागज  चमड़ा  जूते  तथा  चमड़े  का  अरन्य  सामान

 फलों  को  डिब्बों  में  बंद  साबुन  कंटीला  तार  तथा  कृषि  कौर  चाय  बागान  के  अ्रौजार

 हथकरघा  धारा  मशीनों  के  कारखाने  कौर  होजरी  |

 गैर-सरकारी  व्यक्तियों  द्वारा  निम्नलिखित  उद्योग  खोले  जाने  का  प्रस्ताव  है  :

 हथकरघा  धारा  चमड़ा  कमाना  कौर  चमड़ा  मशीनों  के

 होजरी  ।

 इन  एककों  में  लगभग
 Yoo

 व्यक्तियों  को  रोजगार  मिलने  की  की  जाती  है  ।

 इस  प्रौद्योगिक  बस्ती  में  गैर  सरकारी  व्यक्तियों  द्वारा  जो  एकक  शुरू  किये  जायेंगे  उनके

 लिये  वित्त  देने  का  कोई  विशेष  उपबंध  नहीं  है  ।  परन्तु  उद्योगों  को  राज्य  सहायता  अधिनियम  के  अधीन

 इन  एककों को  सहायता  देने  की  उपयुक्तता  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 दक्षिण-पश्चिम  met  का  विभाजन

 श्री  श्रीनारायण  दास
 "२८१२

 श्री  राधा  रमण

 कया  गाना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  सदभावना  समिति  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  दक्षिण

 पश्चिम  अफ़रीका का  विभाजन  कर  दिया जाए  ;

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  का  संक्षिप्त रूप  क्या  है  ;

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  के  चालू  सत्र  में  इस  प्रश्न  पर  विचार  होने  की  संभावना है  ;

 इस  सम्बन्ध  में  भारत  का  क्या  रुख  होगा ?

 प्रधान  मंत्री  तयबा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  से  समिति

 ने  यह  राय  ज़ाहिर  की  है  कि  दक्षिण  भ्र फ्री का के  इस  विभाजन  के  अनुसार  जिसके  श्रंतगंत

 उसका  एक  भाग  न्यास-करार  के  SAF  राष्ट  संघ  के  प्रचीन  रहेगा  प्रौर  दोष  भाग  को  दक्षिण

 अफ्रीका  संघ  में  मिला  दिया  जाएगा  जो  एक  ऐसा  झ्राधार  बन  सकता  है  जिस  पर  दक्षिण-ग्रफ्रीका

 संघ  से  समझौता  किया  जा  सकता  है  |  महासभा  इन  प्रस्तावों  पर  चर्चा  करेगी  प्रौढ़  उसकीਂ  सिफारिशों

 पर  |  की  कार्यवाही  निर्भर  करेगी  ।

 महासभा  में  हम  विचारों  को  विस्तृत  रूप  से  रखेंगे  ;  हमारा  आधार  भूत  दृष्टि

 कोण  यह  है  कि  समस्त  दक्षिण-पश्चिम  भ्र फ़ीका को  aaa  राष्ट्रीय  न्यासधारीਂ  पद्धति  के  ata

 काम  दिया  जाए  ।

 तिलहन  का

 ae  बताने २८१३.  श्री  जगदीश  अवस्थी :  नया  बाशी  तथा  उद्योग  मंत्री  नहू  नान  की  कृपा  करेंगे कि  :

 सरकार  द्वारा  नियन्त्रित  किन-किन  स्थानों  पर  तिलहन  के  सट्टे  का  कार्य  होता  है  ;

 क्या  तिलहन  के  साठे  के  व्यापार  की  देख  रेख  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  डायरेक्टर

 नियुक्त  किये गये  हैं  ;

 यदि  तो  उनकी  संख्या  क्या है  ;

 जब  से  तिलहन  के  सट्टे  पर  सरकार  का  नियंत्रण
 है  तब  से  कुल  कितनी  राशि

 का  सौदा  किया  कौर

 इन  सौदों के  बदले  वस्तुतः  कितना  माल  दिया  गया
 ?

 वाणिज्य  तवा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  अ्रहमदाबाद

 ब
 धौराजी  आगरा  दिल्‍ली  श्र  भटिण्डा  में  ।

 हा

 से
 (=)  यह  जानकारी  समय  उपलब्ध नहीं  है  ।

 अंग्रेजी  में
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 पुनर्निर्माण  पर  चलचित्र

 1२८१४.  श्री  वोडका  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ग्रामों  के  वास्तविक  पुर्ननिर्माण  पर  चलचित्र  बनाने  का

 विचार  कर  रही है  ;

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिये  कौन  से  ग्राम  चुने गये
 कौर

 क्या  इस  चलचित्र में  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  परियोजनाओं  सामुदायिक  विकास

 कार्यक्रमों  का  विकास  .  चित्रित  किया  जाएगा  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  :
 से  किसी  भीਂ  एक  गांव  में

 ग्रामीण  क्षेत्रों
 के  पुनर्निर्माण  से  संबंधित  विभिन्न  cet  पर  एक  ही  चित्र  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं
 >
 टु  ।

 दिल्‍ली  में  भूमिंदारी  अधिकार

 1२८१५.  श्रीमती  सुचेता  क्या  पुनर्वास  तथा  झ्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  राज्यक्षेत्र में  १  ग्रस्त  १९४७  या  उससे  पहले  जिन

 काश्तकारों  के  पास  ऐसी  जमीनें  थीं  जो  प्रति  एकड़  ५०  रूपया  प्रतिकर  देने  के  बाद  निष्क्रान्त  सम्पत्ति

 हो  गई  उनको  भूमिदारी  अधिकार  दे  दिया  गया  है  ;  कौर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  पाकिस्तान  जाने  के  पहले
 जो

 जमीनें  मालिकों  की  खुद काश्त

 थीं  उनकी  कीमत  नीलाम  में  १०,०००  रूपयों  के  लगभग  रही  थी  ?

 उपमंत्री  qo  ato  मारकर  )  :  ऐसा  पता  चला  है  कि  दिल्‍ली  प्रशासन

 ग्रामीण  निष्क्रिय  भूमियों  के  संबंध  में  भूमिदारी  भ्र धि कार  देने  के  बारे  में  कुछ  कार्य॑वाहीਂ  कर रहा

 है  ।  इस  कार्यवाही में  श्रंतग्रस्त  बातों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 (@).  दिल्‍ली  की  शहरी  सीमा  तथा  उसके  बाहर  मुसलमान  खेती  की  भूमि  का  बड़ा

 क्षेत्र  छोड़  गये  थे
 ।

 शहरी  कृषि  भूमि  पर  शहर  में  मकान  बनाने  के  काम  में  लाये  जाने  के  कारण  उसकी

 कीमत  बढ़  गई  a  नीलाम  में  विशुद्ध  कृषि  भूमिਂ  की  अपेक्षा  उसकी  अधिक  कीमत  मिली है  ।  इस

 प्रकार
 की  भूमि

 की
 प्रति  एकड़  कीमत  का  हिसाब  नहीं  लगाया  गया

 ।  यदि  माननीय सदस्या
 किसी

 विद्वेष  मामले  में  जानकारी  चाहती  तो  उसे  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  किया  जाएगा  ।

 गीता  कालोनी

 1२८१६.  श्री  aaa  सिह  भदौरिया  :  क्या  पुनर्वास  तथा  श्रत्पसंख्यक-ब्तार्य  मंत्री यह

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 धन
 fu)

 नामक  शरणार्थी क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  में  गांधी  के  पास  कालो

 बस्ती  में  उचित  नाली  सड़कें  अथवा  बिजली  का  प्रबंध  नहीं  हैं  ;  AK

 यदि  तो  इस  बस्ती  के  लोगों  को  आधारभूत  नागरिक  सुविधायें  देन ेके
 लिये

 सरकार किन  योजनायें  पर  विचार कर  रही  है  कौर  इन  योजनाओं पर  कितना  रूपया  खरच

 होने  का  पनुमान च्े  लगाया  जा  रहा है  ?
 a



 २५  Peus  लिखित  उत्तर  BRR

 पुनर्वास  उपमंत्री  पु०  दाज  :  a  .  इस  बस्तीਂ  में  नालियां

 तथा  सड़कें  बना  दी  गई  हैं  परन्तु  बरसात  में  पड़ोस  के  क्षेत्रों  से  जमा  होने  वाले  बाढ़  के  पानी

 से  ये  खराब हो  जाती  हैं  ।  इस  क्षेत्र  से  बाढ़ का  पानी  निकालने  के  लिये  पम्पों  की  स्थायी  व्यवस्था

 को
 जा  रही  है  प्रौढ़

 ६.  १८
 लाख  रूपयों  की  अनुमानित  लागत  से  इस  काम के

 मान  RENE  तक

 समाप्त  होने  की  आद्या  है  लगभग  २  लाख  रुपयों  की  अनुमानित  लागत  से  इस  बस्ती  में  सड़कों

 पर  बिजली  लगाने  का  इंतजाम  भी  किया जा  रहा  है  ।

 समुद्री  पानी  से  यूरेनियम  निकालना

 1२८१७.  श्री  do  चं०  शर्मा  :
 क्या  प्रधान  मंत्री यह  बताने  की  कपा

 fe  :

 क्या  भारत  सरकार  को  यह  मालूम  है  कि  रूस  ने  समुद्री  पानी  से  यूरेनियम

 ईंधन  जिससे  नाभिकीय  शक्ति  वाले  संयंत्र  चलते  निकालने  का  तरीका खोज  लिया है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  उसे  यह  भी  मालूम  है  कि  यद्यपि  समुद्री  पानी  में  निम्न  वर्ग  के  अयस्कों

 से
 मिलने  वाले  यूरेनियम  की

 अपेक्षा  कम  यूरेनियम रहता  है  फिर
 भी

 उसे  कम
 वच

 पर
 निकाला

 जा  सकंता है  ;  और

 (71)  यदि  तो  भारत  में  अरब  तक  इस  प्रणाली  का  विकास  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही

 की  गई  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-काय  मंत्री  जवाहरलल  नेहरू  ):  से  (7)  सरकार

 ने  तीन  रूसी  वैज्ञानिकों  का  जल  से  यूरेनियम  निकालनाਂ  नामक  लेख  देखा  है  जिसे  उन्होंने

 १  सितम्बर
 से

 १३  सितम्बर  १९४५८  तक  जेनेवा
 में  हुये  ग्र णु शक्ति  के  शांतिपूर्ण  प्रयोगों  सें  संबंधित

 संयुक्त  राष्ट्र  ्रंतरररा्ट्रीय  सम्मेलन  में  प्रस्तुत  था  ।  जिन  भारतीय  वैज्ञानिकों ने  इस  सम्मेलन

 में  भाग  लिया  था  वे  निस्संदेह  इस  विषय
 के

 संबंध  में  सोवियत  रूस  में  किए  गये  कामों का  ध्यान

 रखेंगे  शौर  समुचित  कार्यवाही  का  सुझाव  रखेंगे  |

 मिनटों  रोड  पर  रहने  के  क्वार्टर

 २८१८,  थ्रो  मोहन  क्या  निर्माण  ग्रा वास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने

 कृपा  करेंगे  कि

 दिल्‍ली में मिनटों रोड में  मिनटों  रोड  पर  सरकारी  कर्मचारियों  के  रहने  के  लिये  कितने

 बनाये गये  हैं  श्र  उन  से  किराये  के  रूप  में  सरकार  को  कितनी  आमदनी  होती  है

 कितने  क्वाटर  खाली  पड़े  हैं  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उन  क्वार्टरों  में  मरम्मत  नहीं  कराई  जाती  कौर  यदि  कोई
 क्वाटर

 बहुत  ही  गिरी  हालत  में  होता  है  तो  उसकी  मरम्मत  कराने  के  बजाय  उसे  खाली  छोड़  दिया

 जाता  है  वह  किसी  को  नहीं  दिया  जाता  ;  शौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 श्रीवास  श्र  संभरण  मंत्री  wo  च०  fet  रोड
 के  इलाके

 में  सरकारी  कर्मचारियों  के  रहने  के  लिये
 निर्माण  किये हुए

 क्वार्टरों
 की

 संख्या  १५६०
 है

 कौर  उनसे
 किराये  के  रूप  में

 असत  सालाना  श्रामदनी लग  भग  ¥,  २,०००  रूपये है
 |

 oR

 sat  म
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 केवल  वहीं  क्वाटर  जिनकी  छतों  को  आपत्तिजनक घोषित  किया  जा  चुका  है  खाली

 कराये  गये
 या

 जो
 यथाक्रम  रूप  में  खाली  हो  गये  हैं  ale  दोबारा  अलाट  नहीं  हुए  हैं  |

 छतों
 की

 मरम्मत  नहीं  की
 जा

 सकती  है  परन्तु  उनको  उपयुत्त  अवस्था  में  बदलना  है  |  बदलने का

 काम  बिखरी  हुई  जगहों  में  एक  प्रो  दो  क्वार्टरों  में  आरम्भ  नहीं  किया जा  सकता  है

 कृषि  भवन  के  समीप  भवन  का  गिराया  जाना

 २८१८९  श्री  मोहन  स्वरूप  :
 कया  झ्रावास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने की  दा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 कृषि  भवन  के  पास  एक  भवन  गिरा  दिया  गया  है  कौर  उस  के

 स्थान  पर  एक  नई  इमारत  बनाई  जा  रही  है  ;

 यदि  तो  उस  भवन  को  गिराने  के  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 इसे  गिराने  पर  कितना  व्यय  gar  कौर  नये  भवन  के  निर्माण पर  कितना  व्यय  होने का

 apt है  !

 निर्माण  श्रीवास  att  संभरण  मंत्री  क०  च०
 कृषि  भवन  के

 सामने  एन०  ब्लाक  की  भ्रल्पकालिक  इमारतों  की  अवधि  पुरी  हो  चुकी  थी  कौर  उन  की  मरम्मत  पर

 बहुत  खर्च  झरा  रहा  था
 ।

 इसलिये  उन  को  गिरा  दिया  गया  जिस  से  कार्यालय  स्थान  की  बड़ी

 कमी को  कुछ  सीमा  तक  पुरा  करने  के  वास्ते  कार्यालय  भवन  बनाने  के  लिये  भूमि  मिल  सके  |  उस

 स्थान  पर  एक  कई  मंजिलों  वाला  कार्यालय  भवन  बनाया  जा  रहा  है  ।

 इन  को  गिराने  में  सरकार  ने  कुछ  खच  नहीं  किया  बल्कि  जिन  ठेकेदारों  ने  इन  इमारतों  को

 गिराने का  काम  किया  उन  से  सरकार  को  १,६६,७० १  रुपये  उस  सामग्री  के  मूल्य के  रूप  में  वसुल  हुए

 जो  नष्ट  होने  से  बचाई  जा  सकी  |  अ्रनुमान  है  कि  नये  भवन  पर  98,238,088  रुपये  खर्चे  होंगे  जिस  में

 o'/,  प्रतिशत  विभागीय  शुल्क  भी  जोड़ना  होगा  |

 कृषि-भवन  के  समीप  भवन  का  गिराया  जाना

 २८२०,  श्री  सोहन  स्वरूप
 :

 क्या  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कृषि  भवन  के  पास  एक  जिस  में  भूतपूर्व  खाद्य  मंत्री  रहते

 गिराया  जा  रहा है  कौर  उस  स्थान  पर  एक  कई  मंजिला भवन  बनाने  की  योजना

 विचाराधीन  दौर

 यदि  तो  उस  का  ब्यौरा  कया  है
 ?

 श्रावास,शऔर  संभरण  मंत्री  क्‌०  च  .  नम्बर १  क्वीन

 विक्टोरिया नई  दिल्‍ली  के  बंगले  को  गिरा कर  उस  स्थान  पर  एक  कई  मं  ज़िला  कार्यालय-भवन

 बनाने के  सुझाव  पर  विचार  जा  रहा है  ।  ब्यौरा  कभी  तक  पुरी  तरह  से  तैयार

 नहीं  हुमा  है  |

 राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  लिमिटेड

 की को 1२८२१.  श्री  वॉरियर
 :  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  कपा

 करेंगे कि
 नों

 लघु  उद्योग  निगम
 लिखी मिड  के  कार्य  संचालन  में  जो  घाटा  होता  है

 उसे  रोकने  के  =
 ानणणाणाणणाणा

 झपना रहा है; श्ौर

 मूल  अंग्रेजी
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 इस  दिशा  में  कया  प्रगति  हुई  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  ¢ ¢  राष्ट्रीय लघु  उद्योग  निगम  को

 जो  कार्य  सौंपे  गये  हें  वे  वाणिज्यिक न  हो  कर  बढ़ावा  देने  वाले  अधिक  हैं  ।  उस  की  सीमित  वाणिज्यिक

 गतिविधियों  से  कुछ  लाभ  की  गुंजाइश  है  परन्तु  वह  उस  की  बढ़ावा  देने  वाली  गतिविधियों  से  घाट  में

 बदल  जाता  है  ।  निगम  को  कुल  जितना  घाटा  होता  है  वह  सरकार  से  मिलने  वाले  अनुदान से  पुरा हो

 जाता है  ।

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता

 केरल  में  प्रौद्योगिक  विस्तार  az

 1२८२२.  श्री  वारियर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 केरल  के  किन  औद्योगिक विस्तार  केन्द्रों  में  उत्पादन होने  लगा  है

 राज  कल  इन  केन्द्रों  में  प्रति  मास  कितना  उत्पादन  होता है

 इस  राज्य  में  ait  तक  कितने  औद्योगिक  विस्तार  केन्द्र  पूरे  नहीं  हुए  ;

 इस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  «  केरल
 के  लिये

 मजूर
 किय  गये

 €
 केन्द्रों  में  से  चार  काम  करने  लगे  हें  ।  वे  (१)  न्रिचुर में  जूतों  का

 औद्योगिक

 विस्तार  (२)  शोरा नूर  में  सामान्य  इंजीनियरंग  तथा  कटलरी  का  श्रौद्योगिक  विस्तार  केन्द्र

 (३)  इत्तूमानूर में  सादी  मशीनों  के  औज़ार तथा  हाथ  के  औजार  बनाने का  उत्पादन  केन्द्र  शरर

 (४)  थि रु वाला
 में

 बिजली
 की  मोटरों  का  उत्पदन  केन्द्र  है

 ।
 इन  विस्तार  केन्द्रों  का  मुख्य  उद्देश्य

 सेवाओं
 तथा

 प्रशिक्षण
 की  सुविधा  देना  है  इन  केन्द्रों  में  उत्पादन  केवल  झ्रानुष॑गिक ही  है  ।

 ६५ 6  केन्द्र  में  उत्पादन  का  मासिक  मूल्य  लगभग  १२००  रुपये  है  ।  बिजली  की  मोटरों  का  केन्द्र

 प्रभी  मद्रास  में  अस्थायी  रूप  से  काम  कर  रहा  है  भ्र ौर  एक  माह  के  भीतर  उसे  हटा  कर  थिरुवाला  में

 स्थापित किय  जायेगा  |  इस  समय  के  भीतर  थिरुवाला  में  इमारतों  का  काम  भी  पुरा  हो  जायेगा  |  इस

 केन्द्र  अगस्त  १९४५८  में  उत्पादन  का  मलय  लगभग  २२,५०० रुपये  था  |

 जिन  केन्द्रों  में  काम  शुरू  नहीं  वे  इस  प्रकार  हैं

 (१)  श्रत्तिगंल  में  स्टेनलेस  स्टील  के  बत्तेनों  का  केन्द्र

 (२)  मुवत्तुपुझा  में  टीन  के  डिब्बे  बनाने  तथा  टीन  पर  छपाई  का  केन्द्र  ।

 (३)  शैली  में  सामान्य  इंजीनियरिंग केन्द्र  ।

 (४)  वानीभ्रमकुलम में  चमड़े  के  सामान  का  केन्द्र  शौर

 (५)  कल्याण में  लकड़ी  सिझाने  तथा  फर्नीचर  डिजाइन  केन्द्र  ।

 इन  केन्द्रों  को  शुरू  करने  में  विलम्ब  होने  के  कारण  मुख्यतः  निम्नलिखित हैं
 :--

 (१)  बड़ी  बड़ी  मशीनों  को  लगाने  तथा  उन्हें  चलाने  के  किराये  पर  उपयुक्त

 जगह  का  न  मिलना |

 (२)  इन  केन्द्रों  के  लिये  आवश्यक मिली  नों  तथा  सामान  के  आयात  में  विलम्ब  |

 (९)
 _  भूमि  भजन  तथा  इमारतों  के  निर्माण

 में  समय
 खर्च

 होना  ।

 frat  अंग्रेजी  में
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 भारतीय  सिलाई  मशीनों  का  निर्यात

 1२८२३.  श्री  दलजीत  सिह  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री
 यह  बताने की  कपा  करेंग

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  में  बनी  सिलाई  की  मशीनों  के  विदेशी  बाजार  में  गिरावट  श्री

 गई  कौर

 यदि
 तो  इस  के  क्या  कारण  हैं

 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री
 car

 लाल  बहादुर  शास्त्री )  :  नहीं ।  नीचे  लिखे  आंकड़ों

 से  जाहिर

 है  कि

 निर्यात वह AW

 बढ़  गया  है  ——

 संख्या में  मात्रा  हज़ार  रुपयों  में

 कीमत

 ६६ €  ५६  रे  १५

 १९५७  CCEY  प्री

 १९५८  से  जून  तक )  रे ४५६  9G

 set  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 उड़ीसा  म
 च्च्

 गह-निर्माण

 1२८२४.  श्री  वे  ०  च०  क्या  श्रावास  प्रौढ़  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  क्

 करेंगे कि

 द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  में  गृह-निर्माण के  लिये  उड़ीसा  राज्य को  कितनी  '  रकम

 बांट  में  गई  भ्र ौर

 विभिन्न  योजनायें  के  लिये  योजना  वार  कितनी  रकम  मंजर  की  गई  है
 ?

 पनिर्साण  प्रवास  ake  संभरण  मंत्री  अनिल  कु
 ०  चंदा )  :  शौर )  .  आवश्यक

 कारी  बताने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट ६,  अनुबन्ध

 सख्या  &Q]

 दिल्‍ली  की  बस्तियों  का  नाम  बदलना

 FRSRY  श्री  राम  कृष्ण  :  श्रीवास  श्र  संभरण  मंत्री  a  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राजधानी की  कुछ  नई  विकसित  बस्तियों  के  नाम  जनता  की  राष्ट्रीय  भावनाओं  के

 २ ६६  बदलने  का  प्रस्ताव  है

 सर्दी  तो  ऐसी  बस्तियों के  नाम  क्या  हैं  ;  कौर

 प्रत्येक  बस्ती  का  नया  नाम  क्या  है
 ?

 श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  क०  च०  रेड्डी  )  से  (1).  कुछ  नयी

 सरकारी  बस्तियों
 के  नाम  बदलने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  हो  चुका  है  कौर  बहुत  ही  शीघ्र  प्रति

 निर्णय

 किये  जाने  तथा  उन  के  नाम  किय
 जान

 की

 झाला

 &

 ne  ब  णायतल्‍एएएज  निकाना  गगन  et

 अंग्रेजी में
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 निष्क्रिय  घरों  में  रहने  वाले  हरिजन

 1२८२६.  श्री  दलजीत  fag  :  क्या  पुर्नवास  तथा  श्रत्पसंख्यक  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  झपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  निष्क्राम्य बस्तियों  में  बसने  वाले  हरिजनों से  एक  ऐसा  अभ्यावेदन

 सरकार  को  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  कुछ  सुविधायें  दिये  जाने के  लिये  कहा
 गया  सनौर

 यदि  तो  aaa  किस्तों  के  चुकाने  के  संबंध  में  दी  गई  सुविधाओं  का  कया  ब्यौरा

 पुनर्वास  उपमंत्री  पु०  ०  भास्कर  )  :  नही ं।

 समस्या  की  विशालता  ante  के  संबंध  में  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  ।  जानकारी

 मिल  जाने  के  चाट  उस  की  परीक्षा  करके  निर्णय किया  जायेगा

 शका इवा गी  के  कमंघारो

 1२८२७.  श्री  तंगामणि
 :  कया  सुचना ake  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ae  सच  है  कि
 जिन

 लोगों
 को  १०

 वर्ष  से
 श्रमिक

 नौकरी  करते  हो  गये  हैं  उनहें

 प्रभी  तक  में  भ्रमण-स्थायी  या  स्थायी  नहीं  बनाया

 विभिन्‍न  वर्गों  में  कितने  भ्रमण-स्थायी  तथा  स्थायी  कर्मचारी  हैं  at  कितने  कर्मचारी

 भ्र भी  भी  श्रद्धस्थायी  कौर  स्थायी  होने  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  कौर

 इन्हें  बद्ध-स्थायी  या  स्थायी  बनाने  का  कया  ATT  है  ?

 कौर  प्रसारण  मंत्री  श्र  .  आकाशवाणी के  श्रेणी  १  श्र

 २  के  लगभग  २  ४  प्रतिशत  ऐसे  कर्मचारी हैं  जिन्हें  १०  ae  से  अ्रघिक  नौकरी  करते  हो  गये  हैं  कौर  जो

 प्रभी  भी  स्थायी  या  भ्रांत-स्थायी  नहीं  बनाये  गये  १०  साल  से  भ्रमित सेवा  करने  वाले  श्रेणी १

 तथा २  के  ६३८  कर्मचारियों  में  से  ४७४  को  स्थायी  तथा  R€  को  अ्रद्ध-स्थायी  घोषित कर  दिया

 गया है  ।  १०  लोग  संविदा  वाले  पदों  पर  हैं  अतएव  वे  स्थायी  बनाये  जाने  या  पुष्टीकरण किये  जाने

 के  योग्य नहीं  हैं  क»  १४  west  रूप  से  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 किसी  पद  पर  अ्रधिकारियों  को  किसी  स्थायी  पद  के  रिक्त  होने  पर  वरिष्ठता  अथवा  पद

 के
 लिये  उपयुक्तता के  आधार  पर  पुष्टिकरण  किया  जाता  है  ।  श्रद्धा-स्थायी  बनाये

 जाने  के  लिये
 ्य  इस  प्रकार  हैं  तीन  वर्ष  से  श्रमिक  समय  तक  की  लगातार  (2)

 काम  तथा  चरित्र  ate  के  संबंध  में  उपयुक्तता  ।  श्रेणी  १  कौर  २  के  अधिकारी  गृह-किये  मंत्रालय

 तथा  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  परामशं से अ्रद्ध-स्थायी से  अ्रद्ध-स्थायी  घोषित  किये  जाते  हैं  |

 भरत नगर  में  दारणार्थों  बस्ती

 श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  क्या  पुनर्वास  तथा  झल्पसंरपक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कंपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उस  समय  की  दिल्‍ली  नगर  समिति  को  दिल्‍ली  प्रशासन के  जरिये

 दिल्‍ली
 की  पुनर्वास  बस्ती  भरत  नगर में  सड़कों  पर  बिजली  नल  सड़कें  तथा  नाली

 ate  बनाने के  लिये  पुनर्वास  मंत्रालय  ने  वर्ष  के  प्रारम्भ में  208, 2¥o uae faa gq; रुपये  दिये  थे  ;
 +  ee,  ———  nee

 अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  क्या  इस  बस्ती  की  निवासी  कल्याण  नन्हा  ने  सरकार  के  पास  इस

 का  अभ्यावेदन  किया  है
 कि  wal

 तक  इस  संबंध  में  कोई  कार्य  नहीं
 गया  है  ;

 )  यदि
 तो

 क्या  भारत  सरकार  ने  दिल्‍ली  प्रशासन  /  दिल्‍ली  नगर  निगम  से  यह  पुछा है

 कि  इन  परियोजनाओं की  कार्यान्वित  में  देर  होने  का  कया  कारण  है

 यदि  तो  उस  का  क्या  नतीजा  ak

 किस  तारीख  को  ये  परियोजनायें  शरू  की  त  उनके  कब  तक  पुरा  होनें  की

 art है  ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  to  हां  |

 नही ं।

 अर  प्रश्न ही  उत्पन्न  नहीं  होते

 दिल्‍ली  नगर  पालिका  निगम  इस  ae  के  पन्त  तक  उन  सारी  सुविधाओं  की  व्यवस्था

 करन  की  श्राव्य  रखती  है  जिन  के  लिये  निधियां  मंजूर  हो  गई  हैं  ।

 संभरण  बौर  महानिदेशालय

 1२८२६  श्री  दी०  चे  फार्मा  क्या  श्रावास  wit  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  इस  बात  से  भ्रमित  है
 कि

 संभरण
 प्रौढ़

 निपटान  महानिदेशालय द्वारा

 fara  होने  में  देर  होने  के  कारण  टेंडर  लेने  वाली  फर्मों  बड़ी  भ्र सुविधा होती  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  ठेकेदारों  को  दी  जाने
 वाली

 रकमें  बकाया
 रोक

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  ने  कार्यवाही की  है
 ?

 श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  Fo  Wo  वेतनमान  हिदायतों के

 ग्रीस  संभरण  शौर  निपटान  महानिदेशालय  द्वारा  टेंडर  मंजूर  किये  जाने  की  तारीख  के  पहले

 ही  fara  कर  लिये  जाते  परन्तु  कुछ  ऐसे  मामलों  में  जिनमें  अपरिहार्य  कारणों  से

 संभरण att  निपटान  महानिदेशालय तथा  व्या दे शाक  के  बीच  परामर्श  करना  आवश्यक  रहता

 टेंडर  लेने  वाली  फर्मों  से  यह  प्रार्थना  की  जाती  है  कि  वे  अपने  टेंडर  की  ग्रीम  तारीख  बढ़ा  दें  ।  ऐसे

 मामलों में  टेंडर  लेने  वाली  फर्मों को  इस  बात की  स्वतन्त्रता  रहती  है  कि  वे  चाहें  तो  इस  प्रार्थना

 को  मान लें  प्रथवा  टेंडर  वापस  कर  दें  ।

 ठेकेदारों  से  की  गई उन  संभरणों  के  ऐसे  भुगतान  शीघ्र  ही  कर  दिये  जाते  हैं  जिनके  बिल

 नियमानुसार रहते  ठेके  की  शर्तों  के  ननुसा* भ््य  होते  और  संबंघित  दस्तावेजों  से  प्रमाणित  होते  हैं
 ।

 परन्तु  बकाया  रकमों  के  मामले  ऐसी  स्थिति  में  जरूर  उत्पन्न  हो  जाते  हें  जबकि  ठेकेदार ठेके  की  शर्तों

 का  पालन  नहीं  विशेषकर जब  वह  ठेक ेमें  बताई गई  तारीख के  बाद  भी  माल  देने  में  देर

 करता है  ।  ऐसे  मामलों में  माल  देने  में  देर  होने  के  कारणों  को  जुमना  सहित  या  उस  के  बिना

 नियमित किये  जाने  पर  ही  उसे  भुगतान मिल  सकता  है  ।

 r)
 टेंडरों  का  निर्णय  करने  के  संबंध  में  इस  प्रकार  की  उपयुक्त  हिदायतें हैं  कि  जहां तक

 ह  क
 संभव  हो ंटेंडर  मंगाने

 की
 तारीख  तथा  टेंडर  खुलने  की  तारीख  में  इतना  अन्तर  होना

 चाहिये ——  लाएं बक

 wast  में
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 जिससे  इस  अवधि  के  भीतर  इस  प्रकार  के  टेंडरों  का  निर्णय  किया  जा  सके  ।

 उसके  बाद  उसी  अवधि  में  निर्णय  लेने  की  श्रावस्यकता होती  है  ।

 बकाया  भुगतान  के  लिये  विमान  प्रक्रियाश्नों  को  भंडार  खरीद  समिति  के  सुझावों  के  राडार  पर

 उपयुक्त  रूप  से  इस  प्रकार  बदल  दिया  गया  है  कि  जहां  संभरण करने  वाले  को  भुगतान करने  के

 संशोधन  ग्रा वस् यक  वहां  ऐसे  संशोधन  अ्रविलम्ब कर  दिये  जायें  ।  इसके  अतिरिक्त

 संभरण  कौर  निपटान  महानिदेशालय  के  भ्रन्तगंत  नामक  एक  शाखा

 खोल दी  गई  है  जोकि  इस  प्रकार  के  मामलों  को  निपटाती  है  जिससे  कि  ठेकेदारों  को  भुगतान

 करने  में  शीघ्रता  हो  सके
 ||

 feefaar  डाइआक्साइड

 TRaRO,  श्री  दी०  चे  फार्मा  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 टिटेनियम  डाइग्राक्साइड  का  विधिक  खपत  तथा  आयात  कितना  है  ;

 सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  झोर  दिलाया  गया  हे  कि  वास्तविक  उपभोक्ताओं

 को  टिटेनियम  डाइआक्साइड  नहीं  मिलर  रहा  हे  वह  देश  में  सामान्य  कीमतों  की  अपेक्षा  म्रत्यधिक

 ऊंची  कीमतों पर  बेचा  जा  रहा  भ्रौर

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  अथवा  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  किस्म

 देश  में  बनने  वाली  एकमात्र  किस्म  के  टिटेनियम  डाइआक्साइड का  RUE  FeXs

 से  जुलाई  )  तक  का  उत्पादन  १६७१  तथा  ६७४ टन  था  I

 खपत  १९५७  कौर  rg  et  में  टिटेनियम  डाइग्राक्साइड  की  खपत  निम्नलिखित  है  :

 weno f  १९३३  टन  किस्म )

 टन

 १९४८1  १२०९  टन

 से  Lok  टन

 झ्राजकल  टिटेनियम  डाइग्राकसाइड  का  निर्यात  नहीं  होता
 ।

 सरकार
 के

 पास  कुछ  शिकायतें  are  हैं  कि
 बाजार

 में
 टिटेनियम  डाइश्नाकसाइड  ऊंची

 .
 कीमतों  पर  बेचा

 जा  रहा  है
 ग्रोवर  उपभोक्ताओं  को  पर्याप्त  टिटेनियम  डाइग्राकसाइड  मिलने  में

 नाई हो  रही हैं  ।

 इस  वस्तु  को  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  करने  के  लिये  तथा  इसकी  कीमतें  कम  करने  के

 लिये  निम्नलिखित  कार्यवाही  की  गई

 (१)  व्यापारियों  की
 बिक्री  कम  कर  दी  गई  है  ।

 (२)  १९५७
 में  उपभोक्ताओं  द्वारा  खरीदी  गई  मात्रा  के  आधार  पर

 cefaay

 साइड  दिया  जाता  है  |
 tes ne  अलात  एनामनलणणणनगाा.ा

 अंग्रेजी
 में

 *  Anatase
 ते  Rutile

 218  (A)
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 (3)  वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  उनकी  जरूरत  तथा  देशी  संभरण  के  बीच  होने  वाले  अन्तर

 को  पुरा  करने  के  लिये  श्रायात  लाइसेंस  दिये  जाते  हैं  ्  जहां  देशी  संसाधनों  से  कोई

 संभरण  नहीं  होता  उन  मामलों  में  प्रा वश्य कता  पड़ने  पर  पुरी  मात्रा  रायात  करने  के

 लाइसेंस दिये  जाते  हैं

 (¥)  उपयोग  करने  वालें  उद्योगों का  १९५७  के  स्तर  पर  बनाये  रखना  |

 पोलेण्ड  के  साथ  श्रम  सुविचारों  सम्बन्धी  करार

 1२८३१.  श्री  राम  कृष्ण  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  भारत  पोलैण्ड  व्यापार  के  विस्तार  के  लिये  स्विंगਂ  ऋण
 '

 सम्बन्धी

 शक  करार  पुरा  हो  गया  कौर

 (a)  यदि  तो  इस  करार  की  मुख्य  बातें क्या  हूँ  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  कौर  .  इस  बात  के  प्रारम्भ

 में  जब  पोलैण्ड  के  विदेशी  व्यापार  मन्त्री  दिल्‍ली  पधारे  उस  समय  भारत  पोलैण्ड  व्यापार  पर  सामान्य

 रूप  से  कुछ  बातचीत  हुई  थी
 ।

 इस  बातचीत  के  दौरान
 ऋण

 के  बारे  में  भी  चर्चा  की  गयी

 परन्तु  उस  बारे  में  झभी  भ्रान्ति  निर्णय नहीं  हुमा

 चाय

 श्री  उस्मान  चली

 1२८३२.  न०  रा०  मुनि स्वामी
 ड

 श्री  रामेश्वर  टांटिया

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 REN  ate  2EXS  में  जुलाई  के  अन्त  तक  हुए  चाय  के  उत्पादन  के  तुलनात्मक  न

 नया

 इस  वर्ष  पिछले  वर्ष  के  उत्पादन  से  कितना  अधिक  उत्पादन

 क्या  सामान्य  चाय  से  जो  कीमत  प्राप्त  हो  रही  वह  लाभकारी  नहीं

 यदि  तो  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  रखती  हैं
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :  कौर  जुलाई के  अन्ता

 ab  नका  उत्पादन

 2eUy  29%, 3  ३२,०००  पौंड

 2&us  क  २९  ३,६०  १४,०००  पौंड

 PENS  के  सारे  साल  के  उत्पादन  के
 सम्बन्ध

 में
 इसी  समय  पूर्वानुमान  लगाना

 कठिन है  ।

 अर  विभिन्न  प्रदेशों  में  उत्पादन  की  कीमत  के  सम्बन्ध  में
 इस  समय  के  झ्रांकड़े

 उपलब्ध  नहीं  हैं  ate  इसलिये  यह  कहना  सम्भव  नहीं है  कि
 साधारण  चाय  से  कुछ  लाभ  हो  रहा  है  था

 नहीं  ।
 चाय  उद्योग  का  यह  कहना  हैं  कि  इस  चाय  की  कीमत  इतनी  अधिक  नहीं  है  कि  उससे  कुछ  बचत

 हो  सके  कौर  इसलिये  उनकी  यह  मांग  है  कि  उन्हें  निर्यात  शुल्क  में  कुछ  रियायत  दी  जाये  ताकि
 *

 संसार

 के  अन्य  देशों  के  मुकाबले  का  सामना  कर  सकें
 ।  पर

 चाय  निर्यात  का  वर्तमान  रुख  सन्तोषजनक  हैं  ।

 अंग्रेजी में
 ***Swing  Creditsਂ
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 राज्य  योजना

 1२८३३.  श्री  राम  कृष्ण :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कप  करेंगे कि  :

 |  क्या यह  सच  हैं  कि  योजना  आयोग  ने  योजना  के  पिछले  दो  वर्षों  के  कार्यक्रम के  पुर्न

 कन  तथा  wera  अ्रतिरिक्त  संसाधनों को  बढ़ाने  के  उपायों के  बारे  में  राज्य  सरकारों के

 निधियों  से  बातचीत  प्रारम्भ  कर  दी  भ्र ौर

 यदि  तो  कभी  तक  हुई  बातचीत  का  क्या  परिणाम  निकला  है
 ?

 उपमंत्री  दया  ०  ल०  मिश्र  )  :  योजना  प्रयोग  इस  समय  योजना  के  भ्रान्ति

 दो  वर्षों  के  लिये  वित्तीय  संसाधनों  के  मुल्यांकन  के  सम्बन्ध  में  राज्यों  से  बातचीत  कर  रहा  स

 दौरान  में  उनके  कार्यक्रम  के  पुनर्मूल्यांकन  के  प्रश्न  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  हैं  ।

 sit तक  राज्यों  wait  पश्चिमी  Wel  प्रदेश  कौर

 उड़ीसा  राज्य  से  बातचीत  हुई  है
 ।

 इनका  परिणाम  तो  सभी  राज्यों  से  बातचीत  हो  चुकने  के  बाद  ही

 ज्ञात  होगा
 ।

 चाय  बागान  के  लिये  वित्त

 ८३४  शी  प्र०  चे  बुधा  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  श्रीराम  की  राज्य  सरकार  से  यह  सुझाव  प्राप्त  हुमा

 ह  कि  चाय  बागान  के  लिये  वित्त  देने  की  प्रक्रिया  का  fea  करने  के  लिये  वहां  के  चाय  वित्त

 पोषकों  are  सरकारी  प्रतिनिधियों  का  एक  सम्मेलन  बलाया  जाये  ;

 यदि  तो  उसके  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  झर

 (7)  क्या  प्रस्तावित  सम्मेलन  में  बन्द  हुए  चाय  बागान  के  प्रश्न  पर  भी  विचार  किया  जायेगा
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  झ्रासाम  सरकार  का  इस

 प्रकार  का  सम्मेलन  चलाने  का  विचार  था  ।

 इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  से  बातचीत  हो  रही  है  ।

 (i
 \  )  प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 mate  होटल  के  निकट  झोंपड़ियों  का  गिराया  जाना

 1२८३५.  श्री  त०  ब०  विपुल  राव  :  कया  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  ज्ञात हैं  कि  अशोक  होटल  के  निकट  मजदूरों  की  झोंपड़ियों  को  स्थानीय

 प्राधिकारियों  द्वारा  गिराया  जा  रहा  है  जिससे  मजदूरों  को  बड़ी  कठिनाई  -
 का  सामना  करना  पड़  रहा

 कौर

 यदि  तो  क्या  जब  तक  उनके  लिये  किसी  कौर  स्थान  का  प्रबन्ध  नहीं  हो  तब

 तक  के  लिये  उन्हें  उसी  स्थान  पर  रहने  दिये  जानें  के  सम्बन्ध  में  कोई  विचार  है  ?

 श्वास  atc  संभरण  मंत्री
 (att

 क०  चचा  अभी  तक  की  गयी  जांच  से

 यह
 ज्ञात  होता है

 कि  स्थानीय  प्राधिकारी  इस  क्षेत्र  की  सरकारी  भूमि  से
 मजदूरों

 को  अरब  नहीं  हटा

 रहे  हैं  ।

 ee

 at  was में
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 दिल्‍ली /नई  दिल्‍ली  में  इस  प्रकार  के  व्यक्तियों  के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  करने  के

 पूर्ण  प्रदान  पर  गृह-कार्य  मन्त्रालय  द्वारा  नियुक्त  एक  समिति  विचार  कर  रही  है  |

 भारतीय  फिल्मों  का  निर्यात

 1२८३६.  श्री  दलजीत  fag  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 PES  में  प्रभी  तक  प्रत्येक  देश  को  कितनी-कितनी  भारतीय  फिल्में  भेजी  गयी  हैं  ;

 उनसे  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हुई  ौर

 भारतीय  फिल्मों  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिये  क्या-क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  :  से  लोक  सभा-पटल  पर

 एक  विवरण  रखा  जाता  हैं  |  परिदिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  &]

 राष्ट्रीय  लंघ  उद्योग  निगम  )  लिमिटेड

 1२८३७. श्री दलजीत  fag:  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 2eUsS  में  झ्र भी  तक  पंजाब  में  लघु  उद्योगों  के  विकास  के
 लिये  राष्ट्रीय लघु  उद्योग  निगम  )

 लिमिटेड  द्वारा  कितने  प्रकार  की  मशीनें  संभरित  की  गयी  हें  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  १९५८  में  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग

 निगम  द्वारा  पंजाब  को  निम्नलिखित  प्रकार  की  मशीनें  दी  गयी

 एस०  एल०  एण्ड  एस०  सी
 ०

 लेथ  लेथ  की  ,  ग्रेट

 ड्रिलिंग  q-  करने  वाला  रेडियल  ड्रिलिंग  मशीनें

 दोर्पिंग  मशीनें

 यूनिवर्सल  मीटिंग  मशीनें  ;

 मोजे  बुनने  की  मशीनें  श्र  AH  लर  जोडें  मशीन ;

 ढालने की  मशीनें

 गियर  लॉबिंग  मशीनें ;

 पालिश  करने  की  कौर

 बिजली  की  मोटरें  |

 ईरान  को  चाय  का  निर्यात

 1२८३८.  श्री दलजीत सिंह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  ईरान  को  निर्यात  की  जाने  वाली  भारतीय  चाय  की  क्या  स्थिति  है  ;  कौर

 वहां  पर  भारतीय  चाय  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या-क्या  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  लाल  बहादुर  श्ञास्त्रीਂ  )  :  ग्रोवर  पिछले  वर्षों में

 भारतीय चाय  का  निम्नलिखित  मात्रा  में  निर्यात किया  गया  था

 १९५६  ८३  लाख  पौंड

 १९  L4\9  १००  लाख  पौंड

 जनवरी-जून  PYG  ४२  लाख  पौंड

 जनवरी-जून  2EXY  ३४५  लाख  पौंड

 अंग्रेजी  में
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 रायात  सम्बन्धीਂ  नीति  में  परिवर्तन  होने  के  कारण  ईरान  को  किये  जान  वाले  निर्यात  में  बहुत

 उतार-चढ़ाव  होता  रहता है  |

 guy  में  चाय  धोबी  के  प्रधान  को  ईरान  के
 ग्रायात  तारों  से  सम्पर्क  स्थापित:करने

 के  लिये  और  यहां  से  निर्यात  को  बढ़ाने की  सम्भावनाओं  की  जांच  करने के  लिये  ईरान  भेजा

 गया  था
 ।

 उनके  सुझावों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है
 ।

 निष्क्रिय  इमारतों  का  नीलाम

 1२८३९.  श्री  दलजीत  सिंह  :  कया  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यफ़-कार्ये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कि
 /  ५»

 १  जनवरी से  ३१  १६५८  तक  की  अवधि  में  पंजाब  में  कितनी  निष्क्रिय  इमारतों

 का
 नीलाम  और

 ऐसी  कितनी  निष्क्रिय  इमारतें  हैं  जिनका  कब्जा  खरीदारों  को  दिला  दिया  जाता  है
 ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  qo  ato  :  सनौर  जानकारी  एकत्रित  की  जा

 रही है  प्राप्त  होने  पर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 सरकारी  इमारतें

 1२८४०.  श्री  जाघव  :  क्या  श्रीवास  ate  संभरण  मंत्री  सभा-पटल  पर  एक  विवरण

 रखने  की  करेंगे  जिसमें  यह  बताया  गया  हो  कि  :

 विभिन्न  राज्यों  तथा  संघ  राज्य-क्षेत्रों  में  से  प्रत्येक  में  केन्द्रीय  सरकार  की  कितनी  ate

 किस-किस  प्रकार  की  इमारतें

 वे  किस  किस  प्रयोजन  के  लिये  इस्तेमाल  की  जा  रही  हैं  ?

 श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  |: च ०  च०  :  अपेक्षित  जानकारी  इकट्ठी  कीਂ

 जा  रही  हैं पौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायंगी  |

 निष्क्रान्त  हित  (qaqRTo ) )  PER

 1२८४१.  श्री
 त०

 ब०
 राव  कया  पुनर्वास तथा  श्रत्पसंख्यक-कार्य मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब  में  ऐसे  कितने  पदाधिकारी  जोकि  ait  तक  निष्क्रान्त  हित  )

 ENR  के  ella  काम  कर  रहे

 उनके  पास  अभी  कितने  दावे  बाकी  रहते  कौर

 इन  दावों  को  निपटाने  में  art  कितना  are  समय  लगेगा
 ?

 उपमंत्री पु०  ao  १०  जिनमें  अतिरिक्त

 अभिरक्षक  शामिल  gare  जो  स्टेट  कम्पीटेंट  झ्राफिसर  के  रूप  में  भी  काम  करता  हैं

 पदाधिकारी  हिमाचल  प्रदेश  में  भी  काम  करते  ।

 (१)  ३१--७--५८  को  ऐसे  बकाया  दावे  जिनका  निर्णय  करना  TT  रह

 गया  था  r9\9

 fo, Ug (२)
 Ue  Sia  शिगा  क्लीन  cre

 पर  प्रभाव  पड़ेगा
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 आशा  है  कि  यह  सारा  बकाया  कार्य  ग्रसते  वर्ष  के  मध्य  तक  समाप्त  हो  जायेंगी  ।

 सस्ते  मकानों  के  निर्माण  सम्बन्धी  योजना

 1२८४२.  श्री  जाघव  :  क्या  आवास  श्र  संभरण  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  कपा

 करेंगे
 कि  :

 (*)  क्या  भारत  सरकार  ने  सस्ते  मकान  बनाने  के  कार्य  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  कोई  योजना

 यदि  तो  उसकी  मुख्य-मुख्य बातें  क्या  हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  पुर्व  निर्मित  मकानों  की  योजना  को  बिल्कुल  छोड़  दिया

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  थे
 ?

 आवास ale  संभरण  उपमंत्री  अनिल कु  ०  (#)  इस  समय

 चलायी  जा  रहीਂ  सभी  निर्माण  जैसेकि  राजसहायता  प्राप्त  औद्योगिक  गृह-निर्माण

 आ  कर्मचारी  गृह  निर्माण  बागान  श्रमिक  गृह-निर्माण  गन्दीਂ

 बस्तियों  को  साफ  करने  श्र  ग्राम्य  गृह  निर्माण  सम्बन्धी  योजनायें--सस्ते  गृह-निर्माण  योजनायें  हैं  ।

 इन  योजनाश्रों  कीਂ  प्रतियां  संसदीय  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 ate  माननीय  सदस्य  पहले  भारत  सरकार  द्वारा  स्थापित  सरकारी

 गृह-निर्माण  फैक्टरी  में  पुर्व  निमित  मकानों  के  उत्पादन  की  योजना  की  श्रोर  संकेत  कर  रहे  हैं  ।

 वह  योजना तो  जैसाकि  २०  १९५५ के  श्रल्पसुचना प्रदान  संख्या  १०  के  उत्तर  में  सभा-पटल

 पर  रखे  गये  विवरण  के  पैरा  १  में  बताया गया  PEYR  में  ही  समाप्त कर  दी  गयी थी  ।

 श्राकादावाणी

 Iavyz ३.  श्रीमती  मिनीमाता :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आकाशवाणी
 के  विभिन्न  रेडियो  स्टेशनों  पर  वर्ष  १९४५८  में  कितने  प्रोड्यूसर नियुक्त

 किये गये  ;

 उनमें  से  कितने  आकाशवाणी  के  साहित्यिक  विभाग  से  सम्बद्ध  और

 क्या  साहित्यिक  कार्यक्रमों  के  प्रोड्यूसरों  को  आकाशवाणी  द्वारा  अपने  विषय  का  कोई

 प्रशिक्षण दिया  जाता  हैं  ?

 सुचना प्रौढ़  प्रसारण  मंत्री  :
 ६ प्रोड्यूसर तथा  १२  सहायक  प्रोड्यूसर  |

 २ प्रोड्यूसर तथा  &  सहायक  प्रोड्यूसर

 हां  ।  झ्राकाशवाणी  का  स्टाफ  ट्रेनिंग  स्कूल  उनके  लिये  नियमित  रूप  से  गोष्ठियों

 का  प्रबन्ध करता  है  ।

 पीतल  का  सामान  बनाने  का  उद्योग

 1२८४४,  श्री  मधुसुदन  राव
 :

 क्या  वाणिज्य
 तथा

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  पीतल  का  सामान  बनाने  के  उद्योग  तथा  इनके  व्यापार  को  बढ़ाने  के  लिये

 एक  स्वैच्छिक  संग
 नों  की  स्थापना  करने  के  लिये  आदश  नियम  बनाने  के

 बचन
 पर  विचार  कर  रही

 मूल  stash  में
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 बाम्बे  तथा  पीतल  के  निर्यात  से  EX  में  प्लग  अलग  कितनी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्य

 हुई
 ar

 सरकार  उचित  दामों  पर  कच्चा  सामान  प्राप्त  करने  में  उद्योग  की  सहायता  करने  के

 सम्बन्ध  में  FAT  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  :  नही ं।

 ~  पीतल  ate  बाम्बे  के  बर्तनों  के  निर्यात  पर  प्राप्त  हुई  विदेशी  मुद्रा  का  विवरण
 इस

 प्रकार

 qa  |  ः

 PY VUE  में  ताम्बे  कौर  पीतल  की  कलापूर्ण  के  निर्यात  पर  कुल  ९६  लाख  रुपयों

 की  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हुई  थी
 ।

 ताम्बे  के  बरतनों  के  निर्यात  के  ग्रहण  wert  नाकिस  नहीं  रखे  जाते  उनके  उपलब्ध

 नहीं हैं  ।

 कच्चा  सामान  प्राप्त  करने  में  उद्योगों  की  सहायता  करने  के  लिये  निम्नलिखित

 वालियां की  गयी  हैं

 ताम्बे  तथा  पीतल  के  बर्तनों  के  उद्योग  के  लिये  कुल  कच्चा  सामान  है  ताम्बा और  जस्ता  |  विदेशी

 मुद्रा की  कमी  के  कारण  १-७-१९४५७  से  इन  aaa  को  सामान्य  लाइसन्स से  लेना

 प्रारम्भ  किया  गया  ।  इसके  बाद  उपभोक्ता  उद्योगों  से  ये  शिकायतें  आने  लग  पड़ीं  कि

 कर्ता
 ताम्बे  की  बहुत  अधिक  कीमत  मांग  रहे

 स्थितियां  सामना  करने  के  लिये  भारत  सरकार  ने  भ्रत्यावश्यक  पण्य  QeyUY a के

 अधीन  संविहित  नियन्त्रण  लगा  दिया  है  Q—V— LENS  को
 अलौह  धातु  नियन्त्रण  १९४५८

 जारी  किया  गया  था  ।  इस  के  ताम्बे  का  वास्तविक  प्रयोग  वालों  में  बराबर  वितरण

 करने के  लिये  सम्पूर्ण  प्रायात  किये  गये  च»  को  कंट्रोलर  अधिकार  में  ले  लेता  है  ।  पौर  छोटे

 उद्योगों के  लिये  वितरण  उनकी  १९५७  की
 खपत  के  ग्रनुसाय  किया  जातना  है

 ।
 अनुसूचित  उद्योगों  के

 लिये  वितरण  Pays  के  उत्पादन  के  आघार  पर  किया  जाता  है  ।

 खान  wer  निरीक्षक  की  वार्षिक  रिपोर्ट

 २८४५,  श्री  स०  चे  नया  श्रम  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 खान  मुख्य  निरीक्षक  की  १९४५६  की  वार्षिक  रिपोर्ट  कब  प्रकाशित की  जा  रही  है

 वार्षिक  रिपोर्टों  को  शीघ्रता  के  प्रकाशित करने  की  ष्टि  से  कया  क्या  कार्यवाही की

 रही  है

 Revo  के  बाद  प्रत्येक  वार्षिक  की  कितनी  कितनी  प्रतियां  प्रकाशित  की

 गयी  थीं  और

 उन  वधि  के  प्रत्येक  वर्ष  में  कितनी  कितनी  कीमत  निर्धारित  की  गयी  थी

 शम  उपमंत्री  आबिद  खान  मुख्य  निरीक्षण  की  Ug  की  वार्षिक

 रिपोर्ट
 इस

 समय  छप  रही  है  ste  राशा
 है  कि  वह

 शीघ्र
 ही

 प्रकाशित  हो
 हो  जायेगी ।

 Se

 मूल  सिरसा  में
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 प्रकाशन  के  विलम्ब  होने  का  कारण  यह  है  कि  खान  प्रब  से rh |  TT  विवरण  बहुत  दर  से

 प्राप्त  हुये  श्र  रिपोर्ट  के  छपने  में  देर  लग  गयी  है  ।  इन  मामलों  में  विलम्ब  से  बच  लिये

 सभी  आवश्यक  उपाय  किये  जा  रहे  हें  ।

 झ्र  १९४०  के  बाद  छ  ग  हुई  रिपोर्टों  की  प्रतियों  की  संख्या यें
 प्रत्येक

 प्रति  की  कीमत  नीचे  दी  गयी  हैं
 :--

 प्रतियों की  संख्या  प्रति  कापी  को  कीमतः

 पये  नौ  qTo

 2E Vo  2080.0  g  छ

 १९४१  ESQ  रे  ¥  फ

 १९४२  2  oy  |  रे  a4  e

 १९४३  2200.0

 2E¥¥  १२०५

 2e¥Y  SQXo

 १६४६  ११००  छ

 १९४७  शू२४५०

 QE  2 aoo  ०

 १६४९  १0०0  १२  १२

 १९५०  19006  श्श्  र्

 2EUQ  ३७०  19.0  र्

 ZEXR  PAY  १०

 2843.0 ३  ay  रहे

 १९५४  Yo ३६०

 १९५५४  ३२०  प्

 इंग्लैंड  स्थित  भारतीय  उच्चायोग  में  कमंचारी

 1२८४६८  श्री  सिह  ः  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इंगलैण्ड  स्थित  भारतीय  उच्चायोग  में  कितने  कर्मचारी  काम  कर  रहे  हें  ;  रोक

 वहां  पर  SEXY  में  कितने  कर्मचारी  हथ श्रम ौर  Seu  में  कितने  थे

 ef.
 ||  प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-किये  :  88-8 LEYS  को

 १२६८  कर्मचारी  ।

 3 2-3-2 YO
 को

 १२४३  कौर

 रै  R= PEAY
 को  १२४७

 मल  ast  में
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 विदेशों  में  भारतीय  मिशनों  के  मुखियाओं  द्वारा  भारत  को

 भेजी  गयी  रानियां

 1२८४७,  श्री  दिनेश  सिंह  :  क्या  प्रधान  मंत्रीं  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  महीनों  के

 मुखियाओं  तथा  अन्य  क्यारियों  द्वारा  भारत  को  भेजी  जाने  वाली  राशियों  पर  कोई  टैक्स  नहीं

 लगता  ?

 मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  इन  राशियों  पर  वर्तमान

 भारतीय  राय-कर  विधियां  लागू  होती  हूँ  ।

 यदि  कोई  पदाधिकारी  कर्मचारी  वित्तीय  वर्ष  के  मध्य  में  किसी  विदश  में  नियुक्त  हो  तो

 जब  वह  शेष  वित्तीय  वर्ष  में  भारत  में  अपनी  राशि  भेजेगा  तो  उस  पर  भारतीय  प्राय-कर  विधियां  लागू

 होंगी  |  उसके  बाद  च्  सारे  वित्तीय  वर्ष  में  भेजी  जाने  दिली  राशियों  पर  भारतीय  राय-कर

 विधि  लागू  नहीं  होगी  ।

 विदेशी  निरीक्षक

 श्री  दिनेश  सिह  कया  प्रधान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विदेश

 निरीक्षक  oot  पिछले  दौरे  में  किस  किस  देश  में  गये  थे
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कराये  मंत्री
 जवाहरलाल

 :  विदेश
 सेवा  निरीक्षक

 अपन  पिछले  दौरे  में  निम्नलिखित  देशों  में  गये  थे  :---

 स्वीडन  और  इंगलेण्ड  |

 विदेश  सेवा  भत्ता

 1२८४९,  श्री  से
 ०  श्र०  मेहरी :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  क्या  वैदेशिक

 कार्य  मंत्रालयਂ  विदेश  स्थिति  मिशनों  से  विदेश  सेवा  भत्ते  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  सभीਂ  विवरण

 मंगवाने  बन्द  कर  दिये  हैं ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कायम  मंत्री  जवाहरलाल
 :  हां  ।  यदि  सभीਂ

 से  तात्पयं  मिशनों
 के  मुखियाओं  द्वारा  भेजे  जाने  वाले  आतिथ्य  सत्कार  विवरणों  शर  सभी

 कारियों  ate  कर्मचारियों  के  घन  भेजने  के  विवरणों  से  तो  उत्तर  हां
 a

 I

 चप
 खानों  में  काम  करने  वाले  सरदार  arte

 1२८५०.  श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  :  क्या
 श्रम  शौर

 रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 कि  ध

 क्या  खानों  में  काम  करने  वाले  सरदारों  कौर  न क. क्वरमन | अ  ने  कोई  मांगें  प्रस्तुत  की  हैं  ;

 यदि  तो  उनकी  क्या  क्या  मांगें  हैं  ;  शौर

 उनके  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  हैं  ?

 para  उपमंत्री  आबिद  गली )
 :  इण्डियन  नेशनल  माइकल  सरदार

 एण्ड  ज्ञाटफायटज  एसोसिएशन ने  एक  मांग  पत्र  प्रस्तुत  किया हैं  । eee

 मूल  sail  में

 जाता  and  Quermen.
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 उस  पत्र  में  का  घण्टों  को  डाक्टरी  सम्बन्धी  गृह  निर्माण  तथा  पेय

 जल  संभरण  सम्बन्धी  उपदान  तथा  निवृत्ति  ae  उनके  विरुद्ध  की  जानें  वाली  जांच

 के  दौरान  उनकी  पुरी  पूरी  सुरक्षा  की  व्यवस्था  शादी  की  मांगें  निहित  हैं  ।  उसकी  एक प्रति  war

 पटल  पर  रखी  जाती है  ।  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  €३]

 मांगें  इस  समय  विचाराधीन  हैं
 ।

 खानों  का  बन्द  हो  जाना

 1२८५१.  श्रीमती  पावती  कृष्णन्‌  :  कया  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि  :

 १९५७-५८  में  खान  अधिनियम  की  धारा  २२  के  ate  खान  विभाग  ने  कितनी

 कोयला  खानों  को  बन्द  कर  दिया  था  ;

 वे  कितने  कितने  समय  के  लिये  बन्द  हुई  थीं  ;  atc

 उससे  उत्पादन  में  कितनी  कमी  हुई  थी
 ?

 किम  उपमंत्री  आबिद  :  १९५७-५८ में  खान  १९५२  की

 धारा  २२३)  के  ग्रीन  ५९  कोयला  खानों
 को  गण  रूपेण  अथवा  कुछ  भाग  को  बन्द  करने  का

 area दिया  गया  था

 खान  अधिनियम  की  धारा  २२३)  के  अधीन  दिये  गये  ose  से

 २६  खानें  एक  मास  से  कम  समय  तक

 १३  खानें  १  से  २  मास  तक

 &  खानें  २  से  ३  मास  तक

 ३  खानें  ३  से  ४  मास तक

 १  खानਂ  ७  से  ८  मास  तक

 १  खान  ८
 से

 €
 मास  तक

 &  से  १०  मास  तक २  खानें

 २  खानें  १०  से  ११  मास  तक

 2  खानें  ११  से  १२  मास  तक

 बन्द  रही ं।

 (7)  हानि  के  सम्बन्ध  में  ठीक  ठीक  जानकारी  प्राप्त  करना  संभव  नही ंहै  ।  हमारा  मो८

 तौर  पर  अनुमान यह  है  कि  ५०,०००  टन  की  अधिक  के  उत्पादनਂ  की  हानि  हुई  है  ।

 मद्रास  में  साइकल  के  कार खान

 भी
 सुनाया  श्रम्बलम्‌

 :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 मद्रास  में  साईकल  जोड़ने  के  कितने  कारखाने  स्थापित  करने  का  विचार  है  ;

 उन  पर
 कुल  कितना

 खच  जायगा  झरी
 र  वे

 कहां
 कहां  पर  स्थापित

 किये  जायेंगे  ;
 a  a,  ———e  ee

 मूल  अंग्रेजी  में
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 क्या  मद्रास  सरकार  ने  केन्द्र  से  कोई  वित्तीय  सहायता  मांगी  है  ;
 कौर

 यदि  तो  कितनी  सहायता  मांगी  गयी है  कौर  प्रत्येक  area  को  कितनी  कितनी

 सहायता दी  गयी  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )
 गर-सरकारी  पाटियों  द्वारा

 प्रस्तावित दो  कारखानों के  लिये  पहले  ही  मंजूरी दी  जा  चकी है  ।  शेष  चार  कारखानों  के  लिये  (३

 राज्य  सरकार  द्वारा  शर  एक  गैर-सरकारी  पार्टी  द्वारा  प्रस्थापित  कारखानों  के  अन्तिम

 से  मंजूरी  नहीं  दी  गयी  है  ।

 (१)  गैर-सरकारी  पार्टियों  द्वारा  रापित  नगर  के  झोर

 Taal  में  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  वेल्लौर  कौर  तंजौर  में  ।

 (२)  पांच  कारखानों पर  कुल  १६,२१,०३२ रुपयों  की  लागत  जायेगी
 शिवकाशी

 में

 स्थापित  किये  जाने  वाले  छटे  कारखाने  के  सम्बन्ध  में  way  ज्ञात  नहीं
 है  । 11.0

 जी

 राज्य  द्वारा  प्रस्तावित  कारखाने  राज्य  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  दासा

 मांगी  गर्म पी  राशि  दी  गयी  राखी

 रुपये

 गिण्डी का कारखाना का  कारखाना  थक  ३१५७  |
 मामला  अभी

 वेल्लोर  ,,  ह  2,08, 532 ह

 पी  प  4,  RR  osy  ध
 विचाराधीन  |

 एक्स  रे  की  फिल्में

 1२८५३.  श्री  ले०  बचो सिह  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 एक्सरे  की  फिल्मों  के  निर्यात  पर  कोई  प्रतिबन्ध  है  ;
 भर

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  (ait  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  नही ं।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 भारतीय  चल-चित्रों  के  गाने

 २८४५४,  सेठ  गोविन्द  दास  सुचना  ae  प्रसारण मन्त्री  बताने  की  कपा

 करेंगे कि

 क्या  भारतीय  चल-चित्रों  में  गीतों को  किसी  नीति  या  नियमों  के  श्रनसार  सम्मिलित

 करने  की  अनुमति
 दी  जाती

 मिल  wit  में
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 क्या  उक्त  नीति  तर  निम्न  बनाने  के  लिये  कोई  सरकारी  समिति  शौर

 यदि  तो  उस  समिति  के  गठन  करने  के  सिद्धान्त
 व

 उसके  कार्यक्षेत्र  का  संक्षिप्त  ब्यौरा

 क्या है  ?

 सुचना और  प्रसारण  मन्त्री  :  सेन्ट्रल बोझ  ग्राफ  फिल्म  द्वारा

 जारी  किये  गये  निर्देशों के  झ्राधार  पर  फिल्‍मी  गानों  कमेटियोंਂ  द्वारा  जांचा  जाता

 है  ।  ऐसे  गाने  फिल्म  का  हिस्सा  ही  माने  जाते  हैं  ।

 नहीं  ।

 भड़  नहीं  चरता

 जालन्धर  के  प्रादेशिक  निपटारा  आयुक्त के  कार्यालय  में  मूल्य  निर्धारक तथा  चपरासी

 St स०  मू ०  बनर्जी  :
 1२८५६.

 थ्री  तंगासणि

 क्या  पुनर्वास  तथा  अझल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  जालन्धर  के  प्रादेशिक  निपटारा  भ्रायुक्त  के  कार्यालय  के  ५०  मूल्य  निर्धारकों

 are  चपरासियों  को  इस  सप्ताह  में  ही  सेवा  से  अलग  कर  देने  के  नोटिस  कर  दिये  गये  हैं  ;

 यदि  तो  कया  उन्हें  कोई  वैकल्पिक  नौकरियां
 दी

 गयी  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  उन्हे  न्य  मंत्रालयों  में  काम  में  लगाने  के  सम्बन्ध  में  क्या  कया  कार्यवाही

 की  गयी है  ?

 ६
 on  2...

 पुनर्वास  उपमंत्री  ato  :  १
 को

 vo
 मूल्य

 निर्धारकों  श्र  ३  चपरासियों  को  नोटिस  दिये  गये  थे  ।

 प्रभी  तक  नहीं
 |

 (7)  छंटनी  में  श्राये  हुए  कमेंचारियों  को  दुबारा  नौकरी  के  लिये  स्थानीय  काम  दिलाऊ  दफ्तर

 में  नाम  दर्जें  कराना  पड़ता  है  ।  काम  fears  दफ्तरों  को  यह  हिदायत  दी  गयी  है  कि  ऐसे  व्यक्तियों  को

 प्राथमिकता  दीਂ  कौर  वास्तव  में  उन्हें  प्राथमिकता  दी  जा  रही  है  ।

 उपभोक्ता  वस्तु भ्र ों  के  लिये  आयात  लाइसेंस

 1२८५७.  श्री  जेना  :
 कया  वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  नये  ord  वालों  को  उपभोक्ता  वस्तुभ्नों  के  रायात  के  लिये  लाइसेंस

 नहीं  दिये  जाते  ;

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ;

 उपभोक्ता  वस्तुयें  के  प्रख्यात  के  लिये  किस  आघार  पर  लाइसेंस  दिये  जाते  हैं  ;

 १९५८  के  बाद  से  विभिन्‍न  राज्यों  के  नये  व्यापारेच्छुकों  से  उपभोक्ता  वस्तुप्मों

 के  आयात  के  लिये  कितने  arta  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं ‘

 fat  dae  में
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 शब  तक  कितने  मामलों  में  लाइसेंस  मंजूर  किये  दिये  जा  चुक  हैं  ;  प्रौढ़

 क्या  लाइसेस मंजूर  करने  के  कुछ  मामले  wa  भी  विचाराधीन हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  सामान्यतया नये  व्यापारियों

 को  उपभोक्ता  विस्तारों  के  आयात  के  लाइसेंस  नहीं  दिये  जाते  |

 मुख्यत  :  विदेशी  मद्राप्नों  की  कमी  |

 चालू  अवधि  के  लिये  उपभोक्ता  वस्तुभ्नों  के  के  लाइट्स  मुख्यत  :  पुस्तक

 म  निर्धारित  कोटे  के  अनुसार  पुराने  आयात  करने  वालों  को  ही  दिये  गये  हैं  ।

 प्राप्त  आवेदन  पत्रों  के  संबंध  में  राज्यवार  धाकड़  नहीं रखे  जाते  |

 लाइसेंस  देने  की  चाल  (  2eyus)  में  १६  .८.  १९४५८  लक

 ¥Y,000 RTF Hl MAT H Yo रुपये  की  कीमत  के  २०  लाइसेंस दिये  जा  चके  हैं  ।  इस  संख्या  में  प्रख्यात  व्यापार  नियंत्रण

 के  एस०  संख्या  RE Vo/¥  के  अधीन  आ  वाले  पुस्तकों  श्र  पत्रिकाओं के  ४१,०००  रुपये  के

 १७  लाइसेंस  भी  शामिल हैं  ।

 यह  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 दवाबों  के  निर्माण  के  लिये  लाइसेंस

 २८४५८.  ix

 सुबोध  सदा

 ‘List  स०  do  साबित :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  गैर-सरकारी  फर्मों  को  स्ट्रेप्टोमाइसिन  टैरामाइसिन

 के  निर्माण  के  लाइसेंस  दिये  गय  है

 यदि  तो  उन  फर्मों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  लाइसेंस  दिये  गये  हैं  ;  और

 क्या  उन्होंने  इन  दवाओं  का  निर्माण  करना  प्रारम्भ  कर  दिया  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  किसी  ae

 सरकारी  पक्ष  को  टेरा माइ सिन  के  निर्माण  का  लाइसेस  नहीं  दिया  गया है  ।  स्ट्रेप्टोमाइसिन  के  संबंघ

 में  पिम्परी  के  मेसस  हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  लिमिटेड  के  अलावा  कलकत्ते  के

 स्टैंडों  फार्मास्युटिकल  एण्ड  केमिकल  ्  को  लाइसेंस  दिया  गया  है  |

 जी  नहीं  ।

 भारत
 का  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड

 GUE.  बोस :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (a)  नया  कुछ  विशेषरूप  से  लोहे  प्र  मैगनीज  की  खानों के  मालिक  भारत

 वे  राज्य
 व्यापार

 निगम  )  लिमिटेड  के  खिलाफ़  पक्षपात
 की

 शिकायत  कर  रहे  हैं  ;

 यदि
 तो

 इस

 मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  नए  एएए  आगण  था

 मूल  अंग्रेजी  में



 ¥WSE  लिखित
 INTUNTNG फन  उत्तर  २५  F&us

 वाणिज्य  तथा  उद्योग
 मंत्री  लाल  बहादुर  :  कुछ  खान  मालिकों  नें

 यह  शिकायत की  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम  ने  निर्यात  के  लिये  लौह-वयस्क  बेचने  का  उनका  प्रस्ताव

 स्वीकार  नहीं  किया  है  ?

 इन  शिकायतों के  संबंध  में  जांच  की  गयी  है  कौर  जहां  कहीं  भी  खान  मालिक  स्वीकारें

 किस्मों  की  ep  स्वीकार्य  भावों  पर  देने  को  राजी  थे  वहीं  खरीद  के  ठेके  कर  लिये  गये  हैं  ।  कई

 प्रस्तावों  को  पर्याप्त  परिवहन  क्षमता  की  कमी  के  कारण  नामंजूर  कर  देना  पड़ा  है
 ।

 भारत  का  राज्य  व्यापार  निगम  )
 लिमिटेड

 .  श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  :  कया  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि

 (#)  अपने  आविर्भाव  के  बाद  से  भारत  के  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड  ने  बाड़ा

 जमदा  क्षेत्र  से  कुल  कितनी  लौह  wee  खरीदी  है  ;

 इसका  संभरण  करने  वालों  के  नाम  क्या  हैं  ;  श्र

 (7)  डिलीवरी  के  लिये  कितनी  waft  तय  की  गयी है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  :  विभिनन  क्षेत्रों

 अथवा  संभरण  किताबों  दी  से  की  गयी  खरीद या  डिलीवरी  की wala से  संबंधित  विवरण

 बताना  राज्य  ब्यापार  निगम  जैसे  समवायों  के  व्यापारिक  हित  में  नहीं  है  ।

 निर्यात कोटे

 1२८६१.  श्रीमती  रेण  चऋवर्ती
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि  भारत  के  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड  के  बनने  के  ठीक  पूर्व  की  तिमाही  में  निर्यात

 करने  वालों  को  लौह-ग्राहक  के  निर्यात  के  कुल  कितने  कोटे  दिये  गये  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :  १,२३,१०६  टन  |

 कलकता  :  3,49, 2 ¥o  टन  १९५६  तक  जिस  में  तथा  आवंटन  भी  शामिल

 )

 अन्य  पत्तन  :  कोई  कोटा  प्रणाली  नहीं  थी  ।

 opis ना  ६. चू  सोडा  का  संभरण

 1२८६२  श्री  वि०  ध - हू ५  शुक्ल  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  रायपुर  के  कुछ  छोटे  पैमाने  पर  साबुन  बनाने  वाले

 कारखानों  को  श्रायात  के  मुख्य  नियंत्रक  ने  यह  सुचित  किया  है  कि  की  उन

 की  कास्टिक  सोडा  की  श्रावइ्यकतायें  सरकार  द्वारा  नियुक्त  हक  करने  वाले  वितरकों
 "

 द्वारा

 किये  गये  स्टाक  में  से  पुरी  की  जायेंगी  ;

 मिल  sat  में



 २५  ae Ga  लिखित  उत्तर  Va

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  कौर  प्रविष्ट  gar  है  कि  मैसेज  टाटा  aaa

 मिल्स  कम्पनी  लिमिटेड  जो  सरकार  द्वारा  नियुक्त  करने  वाले--वितरकों  में  से  एक

 सीमित  आयात  कौर  अरन्य  कारणों  से  इस  के  संभरण  की  व्यवस्था  करने  में  असमर्थता  प्रगट  की  है  ;

 .  क्या  रायपुर  के  मध्य  प्रदेश  लघुरूप  साबुन  निर्माण  कर्ता  संघ  ने  अपनी  तात्कालिक

 श्रावश्यकताओओं  को  पुरा  करने  के  लिये  भारत  के  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड  के  रक्षित

 स्टाक  में  से  एक  बैगन  ठोस  कास्टिक  सोडा  के  संभरण  की  व्यवस्था  करने  का  श्रभ्यावेदन किया  है  ;

 att

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )
 :  ली  हां

 जी  हां  ।  टाटा  मांग  को  पुरा  नद्दी  कर  पाये  हैं  ।

 जी
 हां

 ।

 यह  मामला  विचाराधीन है  ।

 मैगनीज  श्रीचक्र  का  निर्यात

 1  श्री वि०  |. ह ०  शक्ल

 श्री  रामेस्वर  zifzat

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (a)  यदि  मैंगनीज़  अ्रयस्क  के  निर्यात  के  लिये  भारत  के  राज्य  व्यापार
 निगम

 लिमिटेड  ने  कुछ  नये  बाजार  विकसित  किये  तो  उन  के  नाम  क्या  हैं  ;  प्रौढ़

 इस  भ्रामक  का  निर्यात  कायम  रखने  के  लिये  राज्य  व्यापार  निगम  कया  विशिष्ट

 aal  करने  का  विचार  कर  रहा  है  ?

 पूंचाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :  एक  भी  नही ं।

 राज्य  व्यापार  निगम  निम्नलिखित  कार्यवाही  कर  रहा  है  :--

 (१)  राज्य  व्यापार  निगम  श्रमरीका  के  वस्तु  उधार  निगम  से  काफी  बड़े  परिमाण  में

 मैंगनीज़  वयस्क  फेरो  मैंगनीज़  के  बदले  में  गेहूं  के  रायात  के  लिये  विनिमय

 व्यवस्था  के  बारे  में  बातचीत  चला  रहा  है  ।

 (२)  कुछ  देशों  के  साथ  विशेष  भुगतान  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  जिस  से  अन्य  वस्तु झ्र ों

 के  अलावा  मैंगनीज़  के  निर्यात  में  भी  सुविधा  होगी  |

 (३)  प्रमुख  निर्यातकों  खान  मालिकों  से  संयुक्त  बिक्री  कार्यक्रमों  की  व्यवस्था  की  जा

 रही  है  ताकि  भारतीय  भ्रामक  के  पुरानें  खरीदारों  को  संभरण  जारी  रखा  जा

 सके  श्र  जहां  संभव  हो  उसे  बढ़ाया  जा  सके  ।

 (४)  निगम  के  व्यापारिक  सहयोगियों  की  मदद  से  प्रमुख  उਂ  ध [कता पों  से  दीर्घकालिक

 ठेके  करने

 की

 संभावनाओं
 का

 पता  लगाया  जा  रहा
 है

 ।

 मूल  waist  में



 Yeas  लिखित  उत्तर  २५  ENS

 भारत  का  राज्य  ब्यापार  निगम  )  लिमिटेड

 श्री  वि०  च०  शुक्ल
 1२८६४,

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २१  १९४५८  के  भझ्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  24Xo  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  के  राज्य  व्यापार  निगम  )  लिमिटेड  द्वारा  किये  गये  व्यवसाय  शादी

 के  संदर्भ  में  प्रयुक्त  होने  पर  शब्द  का  निश्चित  ज  कया  होता  है  ;  कौर

 यदि  ३१  १९४५८ को  समाप्त  होने  वाली  wafer में  वयस्कों  वयस्कों

 के  श्रलावा  अन्य  वस्तुओं  के  व्यवसाय  जिस  के  सम्बन्ध  में  ag  दिखाया  गया  है  कि  ae  व्यवसाय

 राज्य  व्यापार  निगम  ने  विभागीय  तौर  पर  हुए  कुल  व्यय  को  हिसाब  में  शामिल  कर  लिया

 जाय  तो  लाभ  या  हानि  के  सम्बन्ध  में  क्या  स्थिति  होगी  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  इस  शब्द  के  श्रन्तगंत  वे

 सभी  ठेके  जाते  जिन  के  सम्बन्ध  में  निगम  ने  बातचीत  ठेके  लिये  कौर  जिन  ठेकों  को  उस

 ने  त्रि यान् वित  किया  ॥

 निगम के  व्यवसाय  पर  लाभ  या  हानि  ३०  १९४५८  को  समाप्त  होने  वाले  बर्ष

 के  द्वितीय  वार्षिक  प्रतिवेदन  में  दिखाई  कौर  उस  की  एक  प्रति  तेयार  होते  ही  लोक-सभा  पटल

 पर  रख  दी  जायेंगी  |

 भारत  का  राज्य  व्यापार  निगम  )  लिमिटेड

 1२८६५  श्री  शिवनजंप्पा
 :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fH

 भारत  के  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड  ने  भारत  में  किये  जाने  वाले

 रायात  के  माल  भाड़े  को  कम  करने  के  लिये  क्या  प्रयत्न किये  हें  ;  कौर

 माल
 को

 कम  दर  पर  ले  जानें  के  लिये  पूरे  जहाज़ों  को  किराये  पर  लेने
 के  लिये  क्या

 उपाय  किये  गये  हैं  ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :
 राज्य  व्यापार निगम  ने

 जहाज़ों  को  चाटंर  करने  कौर  ठेका  करके  कम  भाड़े पर  माल  भिजवानें की  व्यवस्था  करने  के

 के  लिये  एक  अ्रलग  डिवीज़न  खोल  दिया  है  जिस का  नाम  विकास  कौर  विपणन  विकास

 डिवीजन  है  ।

 निगम  यह  प्रयत्न  कर  रहा  है  कि  जहां  तक  सम्भव  हो  निर्यात  लागत-बीमा-भाड़ा  सहित

 मूल्य  कौर  नौतल  पर्यन्त  निःशुल्क  हो  ।  इस  से  भारतीय  जहाज़ों
 की

 राय  बढ़ेगी कौर  जहाज़ों  को

 मितव्ययता ger  शर्तों  पर  र्थ चा टर  दिया  जा
 सके

 भारत  का  राज्य  ब्यापार  निगम  लिमिटेड

 1२८६६.  श्री  पाणि ग्र हो  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  जुलाई  280 a Tt से  जून  १९५८  के  दौरान  में  भारत  के  राज्य  व्यापार

 निगम  ने  कुछ  मैंगनीज़  खान  मालिकों  से  रेल  पर्यन्त  निःशुल्क  के  ara  पर  कच्चा  मैंगनीज़  खरीदा

 कौर  नौतल  पर्यन्त  निःशुल्क  के  आघार  पर  उन्हीं  के  हाथों  बेच  दिया  ;

 भ  tat  tact  में



 VY  2eXsS  लिखित  उत्तर  wwe

 क्या  राज्य  व्यापार निगम  को  इन  सौदों  में  कोई  हानि  हुई  ;

 यदि  तो  कितनी  ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :

 जी  नही ं।

 wie  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होते  |

 भारत  का  राज्य  ब्यापार  निगम  )  लिमिटेड

 1२८६७.  श्री  पाणिग्रहण  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९४५७  से  १६५८  तक  भारत  के  राज्य  व्यापार निगम  )  लिमिटेड

 ने  कलकत्ता  पत्तन  से  कुल  कितने  कच्चे  मैंगनीज़  का  निर्यात  किया  ;

 क्या  उक्त  प्रविधि  में  राज्य  व्यापार  निगम  ने  कलकत्ता  पतन  पर  किसी  गैर-सरकारी

 समवाय  के  पास  कच्चा  मैंगनीज़  बेचा  था  ;  कौर

 यदि  तो  कितना  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल
 बहादुर

 :  ४२,३७६  टन  ।

 जी  हां  ।

 ५००  टन  ।  वह  भी  इसलिये  कि  एक  गैर-सरकारी  निर्यातकर्ता  को  संविदानुसार  एक

 विदेशी  खरीदार  को  यह  मात्रा  भेजनी  थी  ।

 भारत  का  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड

 1२८६८.  श्री  पाणिप्रहो  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  के  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड  के
 साथ  कोई  मंत्रणा

 बोझ  भी  है  जिस  में  विभिन्न  मंत्रालयों  शरर  विक्रेता  के  प्रतिनिधि  हों  ;  और

 राज्य  व्यापार  निगम  विदेशो  में  विक्रय  कैसे  करता  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  एक  समिति  स्थापित  की

 गई  है  जिस  में  राज्य  व्यापार  निगम  खान  कौर  ईधन  मंत्रालय  के  प्रतिनिधि  होंगे ौर

 जो
 निगम  की  कच्ची  बा तुझ  खरीद  के  बारे  में  व्यवस्था  करने  के  लिये  है

 ।  समिति की  बेठक  शीघ्र

 ही  होगी  ।

 (१)
 विदेशी  खरीदारों

 जोकि  अपने  देशों
 में

 केन्द्रीय  प्रभाकरण
 होते  हैं  प्रिया

 सम्बन्धित  खरीदारों  से  बातचीत  रखे  ;

 (२)  निगम  के  व्यापारी  सहायकों  तथा  अन्य  व्यापारियों  से  की  गई  पूछताछ  के

 फलस्वरूप

 (३)
 विदेशी  विक्रेता ्र ों  दवारा

 दिये  गये  टेंडरों  के  उत्तर  में  दरें  भेज  कर  ।

 मूल  अंग्रेजी
 में

 218  (A)



 ४१  fo  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  २५  सितम्बर ,  hag

 लौह-झंयस्क  का  निर्यात

 श्रीमती च्  चक्रवातों  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 १९५६  शौर  LEX  में  कलकत्ता  बन्दरगाह  संविदा  के  श्रन्तगंत  प्रौढ़  प्रत्यक्ष  रूप

 से  भारत  के  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड  ने  कितने  लौह-श्रमिक  का  निर्यात  किया  ;

 क्या  एक  गैर-सरकारी  व्यक्ति  द्वारा  पृष्ठांकित  संविदा  के  श्रन्तगंत  भी  कुछ

 woes  का  निर्यात  क़्या  गया  था  ;  शर

 यदि  तो  यह  सौदा  कितने  रुपये  का  था  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :

 १६५६  Ee AC

 राज्य  व्यापार  निगम  के  प्रत्यक्ष  संविदा  ह  e  २१.२५८  2, 8%,  दूर

 किसी  के  द्वारा  प्राप्त  हुए  संविदा  १,०  ०,०४४,
 ee  rte  तता SS  a

 कुल  २१,२५८  रे,€  Bede

 ee  eS  ee  Se  TL  पगा

 (a)  जी  नही ं।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 वास्त्रास्त्र  और  गोला  बारूद  का  Ta  त

 श्री  eta  सिह  भदौरिया  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  भारत  में  गत  पांच  वर्षों  में  अ्रसैनिकों  के  प्रयोग  के  लिये  कितने  दास्त्रास्त्र  प्रौर  गोला  बारूद

 आयात  किये  गये  कौर  वे  किन  किन  देशों  से  ग्रायात  किये  गये  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )
 :  एक  विवरण  सभा-पटल  पर

 रखा  गया  है  जिस  में  PEYR-UY  से  १९५६-५७  ५६)  तक  कौर  १९५७  कौर

 FERS  ५८)  में  हुए  दास्त्रास्त्रों  कौर  गोला  बारूद  के  देशानुसार  रवायात  के  झा कड़े

 दिये  गये  हैं  ।  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ev].

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 प्रशासकीय  सजगता  विभाग  का  प्रतिवेदन

 गृह-कार्य  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  में  १  १९४७  से  ३१  XS

 तक  की  अवधि  के  लिये  प्रशासकीय  सजगता  विभाग  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता

 हूं  ।

 मं
 रखी

 गयी  देखिये
 संख्या

 एल०  टी०  &¢3/x5]

 faa  wast  में



 मरुवा  २५  2eNs  प्राक्कलन  समिति  SPER

 रबड़  नियमों  में  संशोधन

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  शतीश  चन्द्र  )
 :.  में  रवड़  2E V9  की

 घारा  २४५
 की  उपधारा  (३)  के  sella रबड़  2eyy  में  कुछ  संशोधन  करने  वाली  दिनांक

 १३  eeu  की  शअ्रधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  CESAC)  की  एक  प्रति  सभा  पटल

 पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गयी  देखिये  संख्या  एल०  टी०  €५६/४८]

 नारियल-जहां  ate

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  में  नारियल-जटा  उद्योग  १९५३  की  घारा  १९  की  उपधारा

 (१)  के  अन्तरगत  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (१)  वर्ष  PEYGYS  के  लिये  नारियल-जटा  बोर्ड  के  कायें  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  |

 में  रखी  गयो  देखिए  संख्या  एल०  eto  eyy/ys]

 (२)  ३१  ली  2&US  को  समाप्त  होने  वाली  छमाही  में  नारियल-जटा  बोर्ड  के  कायें

 का  प्रतिवेदन  |

 में  रखी  गयी  देखिये  संख्या  एल०  टी०  eyy/ys]

 सदस्य  की  गिरफ्तारी

 पंश्नध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  सभा  को  सुचित  करना  है  कि  मुझे  पीलीभीत  के  जिला  मजिस्ट्रेट  से

 दिनांक  २४  १९४५८  का  निम्नलिखित  संदेश  प्राप्त  हुमा  है  :

 मोहन  राज  प्रजा  समाजवादी  दल  के  एक  जत्थे

 का  नेतृत्व  करते  हुए  सरकारी  के  गोदाम  की  द्रोह  जाते  सिटी  मजिस्ट्रेट

 से  यह  कहने  पर  कि  यदि  उन्हें  चाबियां  न  दी  गयीं  तो  वे  ताले  तोड़  भारतीय
 दंड

 संहिता  की  धारा  १४३  के  अन्तर्गत  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  ह्

 ि क

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 अ्रठाइसवां  प्रतिवेदन

 सरदार  हुक्म  सिह  :  में  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी

 समिति  का  श्रठाइसवां  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता  हूं  ।

 Shen  ee  EG  Se

 प्राक्कलन  समिति

 छब्बीसवाँ  प्रतिवेदन

 a
 श्री  qo  गो०  मेहता  )  में  मंत्रालय  तथा  सेनिक  मुख्यालय

 का  संगठनਂ  विषय  पर  प्रतिरक्षा मंत्रालय  में  प्राक्कलन  समिति  का  छंब्बीसवां  प्रतिवेदन

 उपस्थापित करता  हुं  |

 मिल  अंग्रेजी  में



 BER  भ्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व
 के  २५  aus

 विषय  की  ध्यान

 दिलाना

 सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की
 भ्रनुपस्थिति

 सम्बन्धी  समिति

 नवां  प्रतिवेदन

 pat  मूलचन्द  दुबे  )
 :
 में  सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  भ्रनुपस्थिति  संबंधी  समिति

 का  नवां  प्रतिवेदन  उपस्थापित करता  हूं  ।

 वा

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 शोलापुर  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  मिल्स  लिमिटेड  के  बन्द  हो  जाने  से  देश  में  वस्त्र

 उत्पादन में  कमी

 श्री  सोनावने  :  नियम  १९७  के  अधीन  में  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री  का  ध्यान  अविलम्बनीय  लोकमहत्व  के  निम्नलिखित  विषय  की  श्रोर  दिलाता

 हुं  कौर  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  इस  संबंध  में  ए  क  वक्तव्य  दें  :

 स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  मिल्स  लिमिटेड  के  बन्द  हो  जाने  से  देश  में  वस्त्र  उत्पादन

 में  ।''

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  दौलतपुर  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  मिल्स

 el

 शोलापुर  एक  मिली-जुली  मिल  है  जिस  में  ८६,०४८  तकुए  तथा  २,२३४  चालित  करघे

 यह  मिल  १९५६  से  बहुत  घाटे  में  चल  रही  थी  ।  इस  मिल  के  सामने  सब  से  बड़ी

 कठिनाई  यह  थी  कि  उस  की  arise  स्थिति  अच्छी  नहीं  थी  कौर  उसके  पास  कपास  तथा  कोयला

 जैसे  मुख्य  कच्चे  माल  की  कीमत  चुकाने  के
 लिये

 भी
 धन  नहीं  था  ।  यहां  मशीन  भी  बहुत  पुरानी  है

 शर  कुव्यवस्था  के  कारण  न  तो  नयी  अश्विन  लगाई  गई  है  कौर  न  पुरानी  मशीन  का  नवीकरण  किया

 गया  है  ।

 वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  तथा  मशीनें  पुरानी  होने  के  कारण  उत्पादन  लगातार  कम

 हो  रहा  था  रोक  Fo-F-RRUS
 को  मिल  को  बन्द  कर  देना  पड़ा  |  मिल  का  उत्पादन  इतना  अधिक

 कम  हो  गया  था
 कि  2845.0  में  उत्पादन  केवल  ४८२३  पौंड  तथा  २८,६००  पौंड  कपड़ा

 रह  गया
 था  जबकि

 १९  ५७  में  उसका  उत्पादन  2,456,000  पौंड  सूत  प्रौढ़  ३,४१,०००  पौंड

 कपड़ा  था  |  मत  इस  मिल  के  बन्द  हो  जाने  से  मिलों  में  बनने  वाले  कपड़े  की  उपलब्धता  पर  कोई

 प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  क्योंकि  १९५८  में  मिल  क्षेत्र  का  कुल  उत्पादन  23,82,  %5,000  पौंड

 सुत  तथा
 £49, 8,000

 पौंड  कपड़ा  रहा  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 gays  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  )  ¥ePER

 लिमिटेड  के  वार्षिक

 बेचैन  के  बारे  में

 भारत  इलेक्ट्रोनिक्स  (NTAtz )  लिमिटेड  के  वर्षीय

 प्रतिवेदन  के  बारे  में  वक्तव्य

 उपमंत्री
 :  यह  वक्तव्य  लगभग

 डेढ़  पृष्ठ  का  है  ।  में

 इसे  पढ़
 कर

 सुनाऊं  या  सभा  पटल  पर  रख  दू
 ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 सभा  पटल  पर  रख  दें  |

 श्री  रघुरामेय्या
 :

 में  वक्तव्य  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 ।

 सभा-पटल  पर  रखा  गया  वक्तव्य

 कल  जब  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  )  बंगलौर  का  वर्ष  १९५६-५७  का  वार्षिक

 वेदन  सभा  पटल  पर  रखा  गया  तो  श्री  मुरारका  ने  दो  बातें  कही  ग्राम :

 १.  भारत  इलेक्ट्रॉनिक्स  लिमिटेड  का  वर्ष  PEMY-NG  का  वार्षिक

 वेदन  श्र  लेखाओं  का  लेखा-परीक्षित  विवरण  सभा  पटल  पर  नहीं  रखा  गया

 इसे  केवल  वर्ष  PEXY-US  के  लिये  प्रतिरक्षा  के  विनियोग  लेखाओं  के

 वाणिज्यिक  परिशिष्ट  के  भ्रनुबन्ध  के  रूप  में  ४  १९५८  को  सभा  पटल

 पर  रखा  गया  था  ;  शर

 २.  वर्ष  PEUG-UYV  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  वित्तीय  वर्ष  समाप्त  होने  के  १८  महीने  बाद

 सभा  पटल  पर  रखा  गया  है  ।

 पहली  बात  के  सम्बन्ध  में  में  बताना  चाहता  हूं  कि  सरकारी  समवायों  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 dae की  दोनों  सितारों  के  सामने  समवाय  QeNe Hl ATT की  धारा  ge  (g)  के  भ्रमित  रखे

 जाते  हैं
 ।

 यह  अधिनियम  १  REX  से  लागू  हुमा  है
 ।

 समवाय  १९४५६ के  लागू

 होगे  के  बाद  भारत  इलेक्ट्रोनिक्स  )  लिमिटेड  का  पहला  वित्तीय  वर्ष  PEXE-XY  था  |  अतः

 इस  अधिनियम की  धारा  ६३९  (१)  के  अधीन  इस  संस्था का  पहला  प्रतिवेदन  १९५६-५७  का  है  जो

 सभा  पटल  पर  रखा  गया  ।  वर्ष  PEUA-NS  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  तत्संबंधी  लेखा  परीक्षा

 वेदन  शादी  सभा  के  सामने  समवाय  ae Oo  की  धारा  qa g in  (2)  के  भ्रमित  नहीं  रखे

 गये  थे  ।  वे  वर्ष  PEA A-4G  के  लिये  प्रतिरक्षा  सेवाओं  के  विनियोग  लेखे
 के  एक  भाग

 के
 रूपों

 सभा
 के

 सामने रखे  गये  थे

 जहां तक  १९५६-५७  के  प्रतिवेदन  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब होने  का
 प्रश्न  में

 बताना  चाहता  हूं  कि  समवाय  झ्रधघिनियम की  धारा  ६१९४  के  अधीन  लेखा  परीक्षकों  का  प्रतिवेदन

 भारत  के  नियंत्रक  महा  लेखा  परीक्षक  को  सौंपा  जाना  होता  है  जिसे  प्रतिवेदन
 पर

 टिप्पण  देने
 या

 उस  में  कुछ  कौर  जोड़ने  का  अधिकार  है  ।  ऐसे  टिप्पण  अथवा  अतिरिक्त  भाग  समवाय  की  विधिक

 बैठक  के  सामने  रखे  जाते  हैं
 ।

 नियंत्रक  महानिदेशक  का  टिप्पण  मिलने  के  बाद  समवाय
 की

 वार्षिक

 बैठक  २४  १९५८  को  हुई  ।  ऐसी  स्थिति  में  वर्ष  ५६-५७  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  पिछले

 जो  €  g&uy  को
 समाप्त  सभा  पटल  पर  नहीं  रखा  जा  सकता  था  ।

 उसे  चालू

 सत्र  में  सभा  पटल  पर  रखा  गया  है  ।
 ह

 yaa  झन्प्रेजी  में



 VE  विनियोग  ¥)  २५  ays

 विना

 तारांकित  प्रदान  संख्या  ७६४  के  उत्तर  की  शुद्धि

 पुनर्वास  उपमंत्री  go  ato  :  १  2€45  को  श्री  राधा  रमण
 तथा

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ७६४  के  उत्तर  में  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मं

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया  था  उस  के  पहले  पेरे  की  पहली

 पंक्ति  में  जो  संख्या  ६४,०००  दी  गई  वह  गलत  कौर  उसे  १४,०००  कर  ्  ह  |

 विनियोग*  ४)  विधेयक

 शर  अनैतिक  व्यय  मंत्री  गोपाल  में
 प्रस्ताव  करता हूं  कि

 वित्तीय

 बर्ष  PENGHALE  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कुछ  राशियों  का  भुगतान  कौर  विनियोग

 प्रभावित  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अ्रनुमति  दी  जाये  ।

 गभ्रध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रत  यह  है  :

 की  वर्ष  १६५८-५९  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कुछ  राशियों का  भुगतान  झ्र ौर

 विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 जाये  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 पडा०  गोपाल  रेड्डी  :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित **
 करता  हूं  ।

 डा०  गोपाल  रेड्डी  :  में  प्रस्ताव  करता **  हूं

 वर्ष  PEXG-HE  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कुछ  राशियों  का  भुगतान

 are  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाय  पै

 fume  महोदय  प्रश्न  यह  है  :

 वर्ष  PEYS-YE  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कुछ  राशियों  का  भुगतान

 are  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  र

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु्आ

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 खण्ड  १,  २  कौर  ३  तथा  Agel
 व

 अघिनियम  सुत्र  तथा  विधेयक  का  पुरा  नाम

 विधेयक  का  aa  बने  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat

 मूल  अंग्रेजी  में

 भारत  के  असाधारण  गजट  भाग  २,  अनुभाग  २  दिनांक  २५-९-४८  में  प्रकाशित

 राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुरःस्थापित  व  प्रस्तुत  किया  गया  ।
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 घिर  की

 विधेयक

 खण्ड  १,  ौर तथा ३  तथा  अनुसूची  १  श्री  नियम  सुत्र  तथा  विधेयक  का  पुरा  नाम  विधेयक  में

 जोड़  दिये  गये

 डा०  गोपाल  रेड्डी
 :

 में  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ही

 गप्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  है  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gut  ||

 ee  ee  ey  oe

 सभा  का

 श्री  मोहम्मद  इमाम  :  पने  विशेष  प्रस्तावों  के  संबंध  में  में  से  कुछ

 करण  चाहता  हूं  ।  कार्य  सूची  में  था  कि  को  फेरोज  गांधी  के  प्रस्ताव  पर  चर्चा  होगी  ।  पर दुर्भाग्यवश  श्री

 फिरोज  गांधी  बीमार  हैं  उन  का  प्रस्ताव  नहीं  लिया  जा  सकता  ।  हम  लोगों  ने  निवेदन  किया

 था  कि  उस  के  स्थान  पर  कोई  न्य  प्रस्ताव  रख  लिया  जाये  ।  पर  अन्य  कोई  प्रस्ताव नहीं  रखा  गया

 है  ।  में  जानना  चाहता  हुं  कि  इन  प्रस्तावों  को  कायें  सूची  में  रखने  के  लिये  किस  प्रक्रिया  का

 अनुसरण  किया  जाता  है
 ।

 हमारा  अनुभव  है  कि  इस  प्रकार  के  बहुत  से  प्रस्तावों  पर  विचार  ही  नहीं

 हो  पाता  क्योंकि  सरकार  इन  के  लिये  तेयार  नहीं  होती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 जहां  तक  दिन  वाले  प्रस्तावों  का  प्रशन  है  हम  कार्य  मंत्रणा  समिति

 में  तय  कर  चुके  हैं  कि  प्रति  सप्ताह  ऐसे  एक  प्रस्ताव  को  लिया  जायेगा  ।  श्री  फिरोज़  गांधी  के

 गाड़ियों  के  देर  से  भ्रांत-जाने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  को  प्राथमिकता  दी  गई  थी  ।  इधर  अकस्मात  ही

 श्री  फिरोज़  गांधी  बीमार हो  गये  ।  उनकी  इच्छानुसार  उनका  प्रस्ताव  स्थगित  कर  दिया  गया  ।  हर

 गुरुवार  को  एक  प्रस्ताव  रखने  का  प्रबन्ध  कर  दिया  गया  है  ।

 उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधीश  की  विधेयक-नजारा

 joer  महोदय
 :

 अब  सभा  २५  caus
 को

 श्री  दातार  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये

 निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  अग्रेतर  विचार  करेगी  :

 उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  सेवा  की  कुछ  शर्तों  का  विनियमन  करने

 ट्राले  विधेयक  पर  बिचार  किया  जाये  ।''
 ~

 साथ  ही  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपने  संबंधी  श्री  फ्रेंक  मन्थनी  के  प्रस्ताव  पर  भी  विचार  होगा  ।

 विधेयक
 के  लिये

 आवंटित  Qu  घंटे  के  समय  में  से  अंब  केवल  १  घंटा ४२  मिनट  शेष  हैं  ।
 श्री  मन्थनी

 भ्र पना  भाषण  जारी  करें  |

 fat  फ़ेंक  एयर  रत--झर  sat  उच्चतम  न्यायालय  के  areal

 की  सेवा  की  शर्तों  के  सम्बन्ध  में  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं
 |

 नााणाणायल्‍इयल्‍गतल्‍ुयल्‍यणल्‍णय  बाायल्‍य। ला  A  एएए  ल्‍  ए  एएकटणइएयएਂ  यओएल्‍स्‍यल्‍एस्‍एएएएएटकशयर  पब  यटटटटटटटफटट-सवम्ववववन

 मूल  अग्रज
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 धीर  की  शर्तें  )

 विधेयक

 फ्रैंक

 में  कल  कह  रहा  था  कि  फेडरल  कोटे  के  मुख्य  न्यायाधिपति  को  ७  हज़ार  रुपये  वेतन  मिलता

 जब  कि  हमारे  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधिपति  को  केवल  ४५  हज़ार  रुपये  वेतन  मिलता  है  कौर

 न्यायाधीशों
 को

 केवल
 ४

 हज़ार  रुपये  वेतन  मिलता  है  ।  में  जानता  हूं  कि  श्राप  कहेंगे  कि  यह  वेतन

 संविधान  के  भ्रनुसार  निर्धारित  है  पर  ध्यान  रहे  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  पदाधिकारियों के  वेतन

 में  कमी  एक  झूठी  बचत  है  प्रौढ़  यह  बात  खतरनाक  भी  साबित  हो  सकती  है  ।

 जहां  तक  निवृत्ति  वेतन  का  सम्बन्ध  वह  भी
 बहुत  कम  है  मुख्य  न्यायाधिपति  के  लिये  २६,०००

 रुपये  वार्षिक  है  झ्र  न्यायाधीशों के  लिये  २०,०००  विधिक  है  ।  कर  तथा  करों  को  काटने

 के  बाद  यह  वेतन  लगभग  १  हज़ार  रुपया  मासिक  बैठेगा  कया  श्राप  समझते  हें  कि  उच्चतम  न्यायालय

 के  न्यायाधीशों  का  गुजारा  इतनी  छोटी  राशि  से  हो  सकेगा  |  उसे  एक  निश्चित  रहन-सहन  का  स्तर

 बनाये  रखना  पड़ता  है  ।  ब्रिटेन  में  तो  यह  परम्परा  है  कि  वहां  कोई  न्यायाधीश  सेवा  से  निवृत्त  नहीं

 होता  |  एक  बार  न्यायाधीश बनने  पर  वह  €०  या  १००  वर्ष  जब  तक  जीवित  रहे  अपने  पद  पर  रहता

 पर  भारत  में  प्रापर  च्  सीमा  ६०  या  ६५  वर्ष  निश्चित  कर  दी  है  प्रौढ़  इस  के  बाद  उसे  वेतन

 का  लगभग  एक-तिहाई  या  एक  चौथाई  निवृत्ति  वेतन  मिलता  है  जो  कि  उपयुवत  नहीं  है  ।

 धीशों  के  सेवा  निवृत्त  होने  की  परिपाटी  कोई  weal  परिपाटी  नहीं  है  ।  राज्य  पुनर्गठन  के  समय  पर  भी

 में  ने  इस  बात  का  विरोध  किया  था  कि  न्यायाधीशों  को  सेवा  निवृत्त  होने  के  बाद  किसी  सरकारी

 पद  पर  या  वकील  के  रूप  में  काम  करने  की  छूट  न  दी  जाये  ।  चूंकि  हम  न्यायाधीशों  को  सेवा  निवासी

 के  बाद  वकालत  करने  की  छंट  देते  हें  इसलिये  श्राप  देखेंगे  कि  चारों  तरफ  उच्च  न्यायालयों  में

 चार  भरा  हुमा  है  न्याय  व्यवस्था  में  राजनीतिक  प्रभाव  का  बोलबाला  है  कौर  इसी  कारण

 afar  प्रभावों  के  कारण  न्यायालयों  की  प्रतिष्ठा  घट  गई  है  ।  न्यायाधीश  सरकारी  पदों  के  लालच  में

 कर  सरकार  का  पक्षपात  करते  हैं  ।  चारों  प्रोर  वकीलों  तथा  सामान्य  जनता  में  इस  की  आलोचना

 हो  रही  है  कौर  न्याय-व्यवस्था
 के

 लोगों  के  बारे  में  कहा  जाता  है  कि
 वे  सरकारी  पदों  के  लोभी  हैं  ।  हमें

 कम-से-कम  इस  प्रकार  की  आलोचना  को  रोकना  चाहिये  ।

 निवृत्ति  वेतन  के  सम्बन्ध  में  मुझे  बहुत  खेद  है  कि  उनके  लिए  इतना  कम  रखा  गया  है  ।
 छुट्टियों

 के  सम्बन्ध  में  में  इस  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  उन  की  पट्टी  कम  की
 क्योंकि  उन्हें  एक  विशेष  प्रकार

 का  काम  करना  पड़ता  है  ।  दिन  भर  उन्हें  न्यायालय  में  बेठ  कर  कठिन  बौद्धिक  काम  करना  पड़ता

 है  कौर  शनिवार  व  रविवार  को  उन्हें  निर्णय  लिखने  पड़ते  हूं  तथा  कानून  सम्बन्धी  अध्ययन  करना

 marae  होता  है  इस  के  बिना  उन  की  गाड़ी  नहीं  चल  सकती  |  यह  कहना  गलत  है  कि  उन  की

 छुट्टियां  कम  कर  के  श्राप  पुराने  ऐसे  मामलों
 को

 जल्दी  निबटा
 जो

 लंबित  हैँ
 ।

 सच  पूछा  जाये

 तो  न्यायाधीशों  के  पास  इतना  काम  रहता  है  कि  वह  श्रीराम  जानते  ही  नहीं  ।  यह  कहना  भी  ala

 संगत  न  होगा  कि  हम  न्याय  सम्बन्धी  मामलों  में  बहुत  जल्द-बाजी  क्योंकि  इस  से  समुचित  न्याय

 न  हो  पायेगा  |

 हमारे  उच्चतम  न्यायालय  का  बड़ा  महत्वपूर्ण  स्थान  है  कौर  उस  की  रक्षा  करने  के  लिये

 ग्रावव्यक  है  कि  हम  इन  बातों  की  झोर  समुचित  ध्यान  दें  अन्यथा  ध्यान  रहे  कि  धीरे-धीरे  जनता

 का  विश्वास  देश  के  उच्चतम  न्यायालय  पर  से  उठ  जायेगा  ।  इन्हीं  कारणों से  में  निवेदन  करता हूं  कि

 स  बात  पर  सावधानीपूर्वक  विचार  करने  की  झ्रावश्यकत्ता  है  ।  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  है  कि  वे

 मेरा  मनु रोध  स्वीकार  करें  शौर  इस  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाये  |
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 ata  की  शर्तें  )

 विधेयक

 डा०  सुब्बरामन  :  श्री  फ्रेंक  मन्थनी  चाहते  हैं  कि  उच्च  न्यायालयों  कौर

 उच्चतम  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  को  अन्य  स्थानों  जहां  न्याय  सम्बन्धी  कार्य  न  हों  वहां

 न  किया  जाय  ।  इससे  सहमत  नहीं  हूं
 ।

 मेरा  यह  मत  है  कि  न्यायाधीशों  के  सम्बन्ध  में  इस  प्रकार

 का  प्रतिबन्ध  नहीं  होना  चाहिये  अपितु  यदि  वे  किसी  ऐसी  सेवा  के  लायक  हों  जिससे  देश  को  श्रेय

 प्राप्त  हो  सके  तो  उन्हें  यह  श्रव्य  प्रदान  किया  जाना  चाहिये  |

 जहां  तक  वेतनों  का  सम्बन्ध  है  न्यायाधीशों
 का

 वेतन  इतना  अवश्य  होना  चाहिये
 कि

 बहुत

 भ्रमणी  वाले  वकील  इस  पद  की  कौर  प्रा कर्षित  हो  तथापि  हमारे  देश  के  जीवन  स्तर

 देखते  हुए  संविधान  में  जो  वेतन  विहित  किया  गया  है  वह  उपयुक्त  है
 ।

 में  श्री  मन्थनी  की  इस  बात  का  समर्थन  करता  हूं
 कि

 हमें  न्यायालय  की  छुट्टियां  नहीं  घटानी

 चाहिये  ।  अधिकांश  न्यायाधीश  act  छुट्टियों  का  प्रतीक  समय  निर्णय  लिखने  में  बिताते  हैं  ।

 इतना  होने  पर  भी  हमारे  न्यायाधीशों  ने  बहुत  उच्च  कोटि  का  काय  किया  है  ।
 निस्संदेह  न्यायाधीशों

 की  संख्या  बढ़ाने  के  कारण  हमें  सदैव  प्रथम  श्रेणी  के  न्यायाधीश  उपलब्ध  नहीं  हो  सकते  हें  तथापि

 संख्या  बढ़ने  पर  ऐसा  होना  अनिवार्य  है  ।  में  श्री  मन्थनी  से  इस  बात  में  सहमत  हूं  कि  न्यायाधीशों

 को  १०  से
 ४

 तक  न्यायालय  में  रहना  होता  है  जिसमें  उन्हें  पर्याप्त  मानसिक  शक्ति  व्यय  करनी

 होती  है  क्योंकि  उन्हें  बहुत  ध्यान  पुर्वक  सभी  तकों  को  सुनना  होता  है  ।  निस्संदेह  कुछ  न्यायाधीश

 शासन  पर  सो  जाते  हूँ  तथापि  अ्रधिकांश  न्यायाधीश  ऐसे  होते  हैं  जो  ग्रांखें  मूंदे  हुए  भी  प्रत्येक

 बात को  बहुत  ध्यानपूर्वक  सुनते  रहते  हैं  परौ  उस  स्थान  पर  तत्काल  संकेत  करते  हैं  जो  विशेष  महत्व

 की  बात  होती  है  ।

 पेंशनों  के  सम्बन्ध  में  म  श्री  मन्थनी  का  समर्थन  करता  हुं  ।  जिस  न्यायाधीश  ने  पुरी

 तंक  कार्य  नहीं  किया  है  उसके  लिये  ७५००  रू०  की  पेंशन  पर्याप्त  है  तथापि वह  अपना  जीवन  स्तर

 इतना  ऊंचा  नहीं  रख  पायेंगी  जिसका  वह  ग्रा दी  है
 ।  इसलिये हमें  न्यायाधीशों  को  इस  प्रकार  नियुक्त

 करना  चाहिये  कि  वे  अपनी  पुरी  पेंशनों  प्राप्त  करने  में  समर्थ  हो  सकें  ।

 q  माननीय  मंत्री  से  यह  निवेदन  करूंगा  कि  न्यायपालिका  को  दलबंदियों  से  पृथक  रखना

 चाहिये  ।  तथापि इसका  यह  तात्पर्य  नहीं  है  कि  किसी  विशेष  दल  का  व्यक्ति  होने  के  कारण  किसी

 योग्य  व्यक्ति  को  यह  बरादर देने  से  वंचित  किया  जाय  ।  निस्संदेह  किसी  विशेष दल  के  लोगों  की

 नियुक्ति  हो  सकती
 है  तथापि  ऐसा  उसके  दल  विशेष  के  कारण  नहीं  भ्रमित  उसकी  योग्यता  के  कारण

 होगा  ।  मेरे  कथन  का  तात्पयं  यह  है  कि  हमारी  न्यायपालिका  ऐसी  होनी  चाहिये  कि  उसे  जनता  का

 विश्वास  प्राप्त  हो  सके  |

 क०  चं०  शर्मा  :  श्री  मन्थनी ने
 उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की

 सुख  सुविधाश्रों के  सम्बन्ध  में  पुरजोर
 सिफारिश  की

 है
 ।

 उनका  कहना  है
 कि  न्यायाधीश की  ar

 एक  प्रथम  श्रेणी  के  बकील  की  राय  के  बराबर  होनी  जिससे  कि  सर्वोच्च  श्रेणी  के  वकील

 न्यायाधीशों के  रूप  में  उपलब्ध  हो  सकें  |  मैं  इससे  सहमत  नहीं  हूं  क्योंकि  एक  प्रथम  श्रेणी  के  वकील

 की  के  बराबर  रुपये  कोई  राज्य  अपने  न्यायाधीशों  को  नहीं  दे  सकता  है  ।  इसके  न्यायाधीश

 बनने  के  पहिले  वे  पर्याप्त  रुपया  कमा  चुके  होते  है  ।
 तीसरे  यह  श्रावस्ती  नहीं  है  कि  न्यायाधीश  में

 वे  ही  गुण  होने  चाहिये
 जो  एक  उच्चकोटि  के  वकील  में  होते  है  इसके  विपरीत  न्यायाधीश  के  लिये

 ऊंचे  चरित्र
 और

 तीक्ष्ण  बुद्धि  का  होना  बहुत  भ्रावश्यक  है
 «

 मूल  अंग्रेजी  में
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 विष  यक

 कठ  छह

 महोदय  पीठासीन

 इस  बात  का  एक  मनोवैज्ञानिक  पहल  यह  भी  है  कि  जो  व्यक्ति  केवल  धन  के  लिये इस  पद  को

 प्राप्त  करना  चाहता  है  वह  इस  महान  पद  के  अयोग्य  है  ।

 में  श्री  मन्थनी  का  यह  प्रस्ताव  समथन  करता  ह  fe  यह  विधेयक प्रवर  समिति  को

 सौंपा जाना  चाहिये  ।  यह  विधेयक  बहुत  महत्वपूर्ण है  विधि  बनने  के  पुर्व  इस  पर  भली  भांति

 विचार  करना  झ्रावश्यक है  ।

 fant  नाथ  पाई  श्री  मन्थनी  ने  जो  कुछ  भी  कहा  वह  वास्तविक  स्थिति
 के

 ऊपर  अ्राघारित  नहीं  अपितु  उनकी  भावी  श्रीलंका  को  प्रगट  करता  है  |  निस्संदेह  हमारे

 न्यायालय  तथा  उच्चतम  न्यायालय  ही  कार्यपालिका  के  हस्तक्षेप  तथा  ग्र न्याय  को  रोकने  में  समय  हैं

 ौर  इनसे  ही  देश  में  शांति  तथा  सुव्यवस्था  कायम  रहने  में  सहायता  मिलती  है  ।  यह  सरकार का

 एक  ऐसा  प्र  है  जिसके  सम्बन्ध  में  हमें  मितव्ययिता  पर  विचार  नहीं  करना  चाहिये  |  जब  हम

 अतिरिक्त करों  द्वारा  होने  वाली  art  का  ५०  प्रतिशत  प्रतिरक्षा में  व्यय  करते  हैं  तो  समान  उपयोगी

 न्यायपालिका  की  व्यवस्था  के  लिये  भी  उपयुक्त  राशि  व्यय  होनी  चाहिये  |

 संवाद  पत्रों  द्वारा  ज्ञात  sar  है  कि  हमारे  देश  के  एक  सुयोग्य  न्यायाधीश  को  अमेरिका  में

 राजदूत  fared  किया  गया  है  ।  मेरे  विचार  से  यह  भ्रापत्तिजनक  बात  है  न्यायाघीक्ञों  को  इन  पदों

 पर  नियुक्त  करने  से  उनकी  निष्पक्षता  इत्यादि  पर  कुप्रभाव  पड़ेगा  |  उन्हें  ऐसे  पदों  पर

 नहीं  करना  चाहिये  जिनसे  उन  पर  सरकार  की  कृपा  प्रगट  होती  हो  ।  यह  पृथा  बढ़ती  जा

 रही  है  कि  जब
 कोई

 राज्यपाल  का  स्थान  रिक्त  होता  है
 तो

 हम  न्यायाधीश  को  वहां  नियुक्त  कर
 हँ  ।  यह  एक  प्रकार  का  प्रलोभन  है  जिससे  उसकी  निष्पक्षता  पर  आघात  होगा

 इस  प्रथा  को  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  ।  किसी  भी  न्यायाधीश  की  न्यायप्रियता तभी

 तक  श्रविच्छि न  रूप से  कायम  रह  सकती  है  जब  कि  उसे  यह  झावश्वासन  दिया  जाय कि  वह

 जीवन  भर  न्यायाधघीद्य  ही  बना  रहेगा  |  हमें  यदि  किसी  न्यायाघीश  की  पदोन्नति  करनी  हो  तो

 न्यायपालिका  के  अ्न्तगत  ही  उसकी  पदोन्नति  करनी  चाहिय े।

 हमें  न्यायाधीशों  के  वेतनों  अर  पेंशनों  के  सम्बन्ध  में  अधिक  उदार  होना  चाहिये  ।  यदि  हमें

 मितव्ययिता  करनी  है  तो  अन्य  विभागों  में  करनी  चाहियें  ।  यह  हमारे  लोकतंत्र  का  दिशा  है

 हमें  केवल  Ta  कार्य  करने  चाहिये  जिन  से  हमारे  देश  में  लोकतंत्र  की  बुनियाद  मजबूत  हो

 में  इसे  प्रवर  समिति  को  भे  जने  के  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता हूं  ।  साथ  ही  मैँ  यह  भी  बता  देना  चाहता

 हूं  कि  न्यायपालिका  में  किसी  प्रकार  हस्तक्षेप  करना  लोकतंत्र  के  विकास  के  लिये  घातक  होगा  |

 श्री  भंजदेव  में  श्री  मन्थनी  के  संशोधन  का  समर्थन  करता  हुं  कि  यह  विधेयक

 प्रवर  समिति  को  सौंप  दिया  जाना  चाहिये  ।  यह  विधेयक  बहुत  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  यह  उच्चतम

 न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  वेतन  सम्बन्धी  शर्तों  व  पेंशन  नियमों  इत्यादि  से  सम्बन्ध  रखता  है  |

 उच्चतम  न्यायालय  हमारे  संविधान  का  प्रहरी  है  ।  संविधान  सम्बधी  सभी  मामलों  का  निपटारा

 वही  करता  है  ।
 वहां  के  न्यायाधीशों  को  सभी  उपयुक्त  सुविधायें  प्रदान

 की
 जायें  |

 उनकी

 न्यूनतम
 विधेयक  में  विहित पेंशन  से  भ्रधघिक  होनी  चाहिये  तथा

 उनके  घरों  में

 में
 $<  सान  —_———

 मूल  म्रंग्रेजी में में
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 विधेयक

 इत्यादि  मुफ्त  मिलना  चाहिये  ।  न्यायाधीशों  को  पदभार  संभालते  समय  यात्रा  भत्ता  मिलता  है

 लेकिन  उन्हें  पद  छोड़ते  समय  भी  घर  तक  जानें  का  यात्रा  भत्ता  मिलना  चाहिये  ।

 अन्त  में  मैँ  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  विधेयक  are  संविधान  पारित  होने  के  ८*/,  वर्ष  बाद

 रखा  गया  है  तब  इसे  प्रवर  समिति  में  भे  जने  में  क्या  हानि  है  ।  वहां  दो  तीन  महीनों  के  भ्रमर  विधेयक

 पर
 समुचित  चर्चा  हो  सकती  है  प्रयोग  इस  में  वांछनीय  सुधार  हो  सकता  है  |

 शो  सत्येन्द्र  नारायण  सिंह  श्री  मन्थनी  शौर  श्री  नाथ  पाई  ने  जो  तक॑

 रखे  ह  उनका  सारांश  यह  है  कि  जब  तक  हम  न्यायाधीशों  के  वेतन  में  वृद्धि  नहीं  करेंगे  ake  उनकी

 पेंशनों  में  वृद्धि  नहीं  करेंगे  हमें  प्रथम  श्रेणी  के  व्यक्ति  नहीं  मिल  सकते  हैं  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  एक  उच्च न्यायालय  के  नौ  वकीलों  ने  न्यायाघीश  का  पद  इस  पर

 ठुकरा  दिया  कि  उन्हें  प्राथमिक  हानि  होती  है  ।  में  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  वकालत एक  महान्‌

 पेशा है  ।  स्वतंत्रता  संघर्ष  में  भी  इसी  व्यवसाय  के  सब  से  भ्रमित  लोग  शामिल  उन्होंने देश

 हित के  लिये  बहुत  कुछ  बलिदान किया  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  इस  वर्ग  के  लोग  केवल  aia  लाभ
 की

 दृष्टि  से  एक  पद  ठुकरा  सकते  हैं  जो  उन्हें  रिक  लोक  सेवा  का  प्रवास  प्रदान  करता  है  कौर

 साथ  हो  श्रमिक  पद  कौर  सुरक्षा  प्रदान  करता  है  ।

 साथ  ही  जब  हम  देश  में  समाजवादी  ढांचे  का  समाज  लाना  चाहते  हैं  तो  यह  श्रीनिवास  है  कि

 न्यायाधीश  भी  इसी  परिधि  के  अन्तर्गत  आयें  ।  इसलिये  उनके  बैंगनों  में  अधिक  वृद्धि  करना

 अनुचित है

 जहां  तक  पेंशन  को  प्रीत  है  निवृत्ति  प्राप्त  न्यायाधीश  को  ३०००  रु०  मासिक  वेतन  देना

 अत्याधिक  है  ।  ग्रुप  राष्ट्रपति  को  Yooo  रुपया  वारिक  पेंशन  देते  हैं  ।  भारत  के  किसी  भी  तमंचा री

 मिलने  वाली  पेंशन  की  यह  अधिकतम  सीमा  होनी  चाहिये  ।  इसलिये  न्यायाधीशों  को  भी  इससे

 अधिक  पेंशन  नहीं  मिलनी  चाहिये  ।  इसलिये  मेरा  सुझाव  ag  है  कि  नये  नियुक्त  होने  वाले

 erat  की  पेंशन  शर्तों  में  तदनुसार  परिवर्तन  किया  साथ  ।

 मैं  श्री  मन्थनी  के  इस  संशोधन  का  समर्थन  करता  हूं  विधेयक  को  प्रवर  समिति  में  भेजा

 जाय  जिससे  इस  विधेयक  पर  सभी  दृष्टिकोणों  से  विचार  हो  सके  |

 श्री  सिंहासन  fag  :  उपाध्यक्ष  श्री  Pi:  मन्थनी  का  भाषण  सुन  कर  मुझे

 आय  हुआ  |  उन्होंने  देश  में  ईमानदारी  को  रुपये  पर  तौला  है  ।  ईमानदारी  र  रुपया  दोनों

 ae
 Fart  चीज़ें  हैं  ईमानदारी  कम  रुपये  में  भी  रह  सकती है  कौर  अ्रघिक  रुपये  में  भी  रह  सकती

 ब  के  के  *

 श्री
 नाथ  पाई

 :
 ईमानदारी  का  मूल्यांकन  नहीं  किया  जा  सकता

 |

 श्री  सिंहासन सिंह  :  श्राप  रुपये  में  उसका  मूल्यांकन करना  चाहते  हैं  ।  श्राप  कहने  हैं  कि  €पया

 mt  क  दो  तभी  उनकी  इंटैगिरैटी  शर  श्रौनेस्टी  ईमानदारी  कायम  रहेगी  अन्यथा  नहीं  रह  सकती  ।

 लेकिन  दोनों  अपने  अपने  स्थान  पर  fara  भिन्‍न  हैं  ।  एक  झ्रादमी  को  समाज  में  अधिक  से  अ्रधघिक

 इज्जत  मिल  हमारे  देश  में  प्राचीन  काल  में  यह  संस्कृति  थी  कि  उस  व्यक्ति
 को

 समाज  में  प्रतीक  से
 भ्रधघिक  चादर

 दिया  जाता  था  जो  कि  संसार की  माया  को  छोड़  कर  न्न्भ म्रपन  ख्यालात  जाहिर
 करता —_eremmes oe

 fast  अंग्रेजी  में
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 सिंहासन

 उस  व्यक्ति  को  राजा  झपना  प्राधा  सिहासन  दिया  करता  था  ।  अरब  हम  न्य अथ वाद  की  नीति  में
 कर

 हर  एक  चीज  को  झरे  पर  ही  तोल  रहे  हैं
 ।

 किसी  व्यक्ति  के  लि
 इस

 देना  में  सुप्रीम
 कोट  का  जज  होना

 महान्‌  गौरव  की  बात  होनी  चाहिये  लेकिन  उसकी  न्याय  करने  की  क्षमता  को  इससे  तोलना  कि  उसको

 कितना  दिया  जा  रहा  है  मैं  नहीं  समझता  कि  तक  टीक  होगा  |  ग्राम  वह  न्यायाधीश  भी

 अपनी  न्यायप्रियता  अपने  न्याय  के  स्थान  को  रुपये  के  भ्रांकड़ों  से  तोले
 तो

 मैं  समझूंगा
 कि

 वह  भी

 झपने  कर्तव्य  को  जिस  तरह  से  पालन  करना  चाहिये  नहीं  कर  रहा  है
 ।  ,  सुप्रीम  कोर्ट  के  जजेस  के  बारे

 में  यहां  बहस  हो  यह  हमारे  लिये  शोभा
 की  बात  नहीं है

 ।  उनको  तो  हम  जितना  गौरव  प्रदान  कर
 सकें

 उनको  तो  हम  जितना  ऊंचे  से  ऊंचा  स्थान  दे  सकें  यह  देश  के  लिये  शान
 प्रौढ़

 गौरव
 की  बात  होगी  ।

 तो  मैँ  इस  स्थान  का  समन्वय  रुपये  से  करना  उचित  नहीं  समझता
 ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि  टिम्स  ara  सर्विस  में  हम  उनको  जितनी  सुविधा  देना

 चाहते  हैं  चाहे तो  रिटायरमेंट  की
 एज

 को  भी  ६५  साल से  art  बढ़ा दें  ।  लेकिन  रिटायरमेंट

 के  बाद  उनको  कोई  ऐसा  प्रलोभन  नहीं  होना  चाहिये  कि  उनको  गवर्नमेंट  में  किसी  सत्य  स्थान  पर

 नियुक्त  कर  दिया  जायेगा  ।  इस  विधेयक  को  देखने  से  मालूम  होता  है  कि  इस  प्रकार  की  सम्भावना

 मैं  श्री  नाथ  पाई  की  इस  बात  से  बिल्कुल  सहमत  हूं
 कि

 are
 किसी

 रिटायर्ड  सुप्रीम  चोटें
 जज

 को

 कहीं  बाहर  राजदूत  बना  कर  भेजा  जाये  उसके  बनिस्बत  अगर  उसको  कहीं  सुप्रीम  कोट  का  जज  बनाकर

 भेजा  जाये  तो  उसकी  न्यायप्रियता  के  कारण  उसका  ज्यादा  महत्व  होगा
 ।  राजदूत बनाने  में  हो  सकता

 है  कि  रुपये  पैसे  के  लिहाज  से  कौर  सम्मान  के  लिहाज  से  कुछ  ज्यादा  फायदा  मालूम  होता  हो  ।  लेकिन

 इस  प्रकार  की  सुविधा  देने  में  खटका  है
 ।

 हमारे  संविधान की  धारा  १२८  में  यह  साफ  दिया  gal  है

 कि  अगर  चीफ  जस्टिस  योग्य  समझे  तो  किसी  भी  सुप्रीम  कोटे  के  रिटायर  जज  को  रिटायरमेंट  के  बाद

 फिर  से  सुप्रीम  कोटे  में  नियुक्त  किया
 जा  सकता है

 ।  यह  बात  तो  सम्मान  की  है  कौर  वह  रहनी  चाहिये

 लेकिन  श्रगर  उस  रिटायर  न्यायाधीश  को  कहीं  दूसरी  जगह  नियुक्त  किया  जाये  तो  इसमें  खतरा  हो

 सकता  है  क्योंकि  इन्सान  में  कमजोरी  होती  है  कौर  वह  कमजोरी  बहुत  दर  तक  जाती  जिसके

 कारण  AS  प्रादमी  झुक  सकता  है  |  ऐसी  कोई  आशंका  न  रहे  इसलिये  मैँ  चाहता  हूं  कि
 इस

 विधेयक

 में  कोई  ऐसी  धारा  जरूर  होनी  चाहिये  कि  अवकाश  ग्रहण  करने  के  बाद  कोई  सुप्रीम  कोर्ट  का  जज  सिवा

 उस  स्थान  के  जिसका  जिक्र  संविधान  की  धारा  १२८  में  किया  गया  है  कौर  किसी  स्थान  पर  नियुक्त

 न  किया  जाये  |

 दूसरी  बात  यह  कही  गयी
 कि

 इनको  अधिक  पेंशन  मिलनी  चाहिये
 |  प्रभी  मेरे  भाई  सिन्हा ने

 कहा  कि  इस  में  एक  बड़ी  है  ।
 भारत  में  राष्ट्रपति  का

 सब
 से  ऊंचा  स्थान  है  कौर  वही  राष्ट्रपति

 सुप्रीम  कोर्ट  के  जजों
 को

 नियुक्त  करते  हैं
 ।  aa  श्राप  देखें  कि  रिटायरमेंट  के  बाद  राष्ट्रपति

 को  तो

 RYooo  सालाना  पेंशन  मिलेगी  कौर  जिनको  वह  नियुक्त  करते  हैं  उनको  २६०००  पेंशन  मिलेगी
 ।

 तो  झगर  रुपये  के  हिसाब  से  नापा  जाये  तो  राष्ट्रपति
 की

 इज्जत  सुप्रीम  कोर्ट  के  रिटायर  जज  से  बहुत

 कम  हो  जायेगी  ।  राष्ट्रपति  का  स्थान  छोटा  हो  जायेंगी
 ।

 न्याय  की  दृष्टि  से  देखा  जाये  तो  देश  में

 राष्ट्रपति  से  न  किसी  को  अधिक  इज्जत  मिलनी  चाहिये  कौर  न  श्रमिक  रुपया  मिलना  चाहिये  ।  इसलिये

 अगर  श्राप  सुप्रीम  कोर्ट के  जजों  की  पेंशन  २६०००  रखते
 हैं

 तो  श्रमिकों  राष्ट्रपति  की  पेंशन  मजबूरन

 बढ़ानी  होगी  ।  लेकिन  जब  हम इस  प्रकार  रुपया  बढ़ाने  की  बात  करते  हैं
 तो

 हम  को
 देश  की  आधिक

 स्थिति  का  भी  ध्यान  रखना  चाहिये  ।  राज  हालत  यह  है
 कि

 हम  दुनिया  में  रुपये  के  लिये  हाथ  पसारते
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 फिर  रहे  हैं  लेकिन  जहां  खर्चे  करने  का  सवाल  कराता  है  तो  हम  बड़ी  उदारता  के  साथ  सब  की  पेंशन

 और  वेतन  बढ़ाने  को  तैयार  हो  जाते  हैं  ।  जब  रुपयें  का  सवाल  प्राता  है  तो  हम

 जापान  प्रौर  सब  जगह  दौड़ते  हैं  प्रौढ़  जब  बचें  का  सवाल  ग्राम  है  तो  उदार  हो  जाते  इन दोनों

 बातों  में  बड़ा  असंतुलन है  ।  एक  तरफ  तो  हम  मांगते  हैं  शर  दूसरी  तरफ  बड़ी  उदारता  के  साथ  दे  देते

 मैंतो  सुप्रीम  कोटे  के  जजों  से  भी  प्रार्थना  करूंगा  कि  देश  की  आर्थिक  अवस्था
 को

 देखते  हुए

 उनको  चाहिये  कि  वे  गवर्नमेंट  को  लिख  दें  कि  हमा  '  पेंशन  कम  इसमें  कोई  ज्यादा  गौरव  नहीं  है  ।
 ~e  AN B.

 राज  हम  इस  वातानुकूलित  भवन  में  बैठे  हें  पर  हम  अपने  देश  के  गरीबों  की  हालत  को  नहीं  देखते  ।

 देश  में  हर  रोज  खुराक  का  मसला  सामने  ATAT  कपड़े  का  मसला  सामने  बात  मकान  का

 मसला  सामने कराता  है  ।  जो  हमें  यहां  भेजने  वाला  वोटर  है  उसके  बदन  पर  कपड़ा  नहीं

 उसके  पेट  में  नहीं  उसके  सामने  भूखों  मरने  का  सवाल  यहां  यह  प्रश्न  सामने  जाते  हैं  कि

 इनकी  तनख्वाह  बढ़ा  दो  कौर  उनकी  पेंशन  बढ़ा  दो  ।  तो  हम  को  देश  की  प्राधिक  हालत  को

 हुए  संतुलन  से  काम  लेना  चाहिये  ।

 हम  ने  सन  १९३२  में  कराची  में  रिजोल्यूशन  पास  किया  था  कौर  उस  वक्‍त  की  हालत  को

 देखते  हुए  यह  निर्णय  किया  /  था  कि  किसी  को  yoo  रुपये  से  अ्रघिक  तन  नहीं  fear  जाना  चाहियें  |

 लेकिन  वह  तो  wa  इतिहास  की  बात  हो  गयी  है  ।

 श्री  नाथ  पाई  कया  वह  सुप्रीम  कोट  किशोर  हाईकोट  के  जजों  के  लिये  था

 att  सिहासन  सिह  :  वह  तो  जनरल  AT  |  मैं  तो  सब  के  लिए  कह  tes  |  तो  मैं  यह  कहता

 हूं  कि  हमनें  देश  की  गरीबी  का  ध्यान  नहीं  रखा  ।  मेरा  तो  इस  बात  से  बड़ा  विरोध  है  कि  सिवा

 राष्ट्रपति  के  किसी  दूसरे  व्यक्ति  को  राज्य  की  तरफ़  से  फ्री  फिनिश्ड  हाउस  दिया  जाय  |  ७  इस

 विधेयक  में  भी  प्रोवाइड किया  है  ।  पहले  जो  फेडेरल  कोट  के  जज  थे  उनको  इस  प्रकार  की  मकान

 की  सुविधा  नहीं  दी  गयी  थी  ।  ब्रिटिश  शासन  काल  में  गवर्नर  जनरल  कौर  गवर्नर  के  अलावा  किसी  को

 इस  प्रकार  की  सुविधा  नहीं  दी  जाती  थी  ।  राज  तो  हम  यह  सुविधा  मंत्रियों  प्रौर  बहुत  से  दूसर

 लोगों को  दे  लेकिन  मैँ  तो  यह  कहूंगा  कि  इस  सब  को  जोड़जाड़  कर  हम  उनको  तनख्वाह  दें

 तो  ज्यादा  अच्छा  होगा  ।  हमें  यह  कहने  को  तो  होगा  कि  सुप्रीम  कोर्ट  के  जज  को  इतनी  तनख्वाह

 मिलती है  ।  कहा  जाता  है  कि  फेडेरल  कोर्ट  के  जज  को  ७४५००  रुपया  वेतन  मिलता  था  |  लेकिन

 मैं  कहता  हुं  कि  राज  जो  सुविधायें  हम  सुप्रीम  कोर्ट  के  जजों  को  दे  रहे  जैसे  फ्री  फिनिश्ड  मकान

 शायद  लाइट भी  फ्री  नगर  इन  सारी  सुविधाओं  को  जोड़ा  जाये  तो  श्राप  को  मालूम  होगा

 कि  हम  सुप्रीम  चोटें  के  जजों  को  भी  कम  नहीं  दे  रहे  हैं  ।  मैं  कहता  हुं  कि  श्राप  इनको  SYoc  वेतन

 al  क्यों  तद  इस  प्रकार  घुमा  फिरा  कर  क्यों  देना  चाहते  हैं  ।  तो  मैं  मंत्री  महोदय  से  प्रार्थना

 कि  इस  मसले  पर  विचार  किया  जाये  |  क्या  इस  देवा  के  प्रकार  यह  ठीक  है  कि  हम  इस

 प्रकार  से  किसी  सुविधायें  बढ़ायें  जब  कि  एक  तरफ  हमारे  देश  में  लोग  शीत  प्रौर  ताप  में
 नंगे

 बिना  मकानों  के  रह  रहे  हैं
 ।

 मैं  समझता  हुं  कि  इस  हालत  में  इस  प्रकार  की  सुविधायें  देना  ठीक

 नहीं
 है

 दूसरी  बात  मेँ  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  ०५  सुप्रीम  कोर्ट  के  जजों
 को  प्रावीडेंट  फंड

 निधि )
 की  सुविधा  भी  देने  को  कहा  है  ।  मैं  जानना  चाहता हूं

 कि  यह  प्रावीडेंट  फंड  कांट्रीब्यूटरी

 दायी  )  होगा  या  नान  काट्रीब्यूटरी  |  यह  बात  इसमें  साफ  नहीं  है
 ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  श्राप

 इनको  दोनों  तरह  का  बेनिफिट  यानी  पेंशन  का  कौर  प्रावीडेंट  फंड  का  बेनिफिट  भी  देना  चाहते  हैं  ।
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 यह  आपको  साफ  करना  होगा  |  अगर  यह  नानकांट्रीब्यूटरी  प्रावीडेंट  फंड  हो  तब  तो  कोई  बात

 नहीं  क्योंकि  कोई  भी  प्रश्न  तनख्वाह  में  से  कुछ  रुपया  कटवा  सकता  है  |  लेकिन  अगर  गवर्नमेंट

 इनको  पेंशन  भी  दे  अर  कांट्रीब्यूटरी  प्रोविडेंट  फंड  का  बैनीफिट  भी  दे  तो  फिर  अन्यत्र  से  भी

 इस  प्रकार  की  दोनों  सुविचारों  की  मांग  होगी  ।  उस  अवस्था  में  were  हमको  फिर  रुपये  के  लिए

 दूसरों  केआने  हाथ  पसारना  पड़ा  तो  बहुत  दुःख  की  बात  होगी  |  इस  लिए  सरकार  इस  प्रइन  पर

 विचार  करे  कौर  इन  जजों  को  दोनों  प्रकार  की  सुविधा  न  दे  ।  एक  चीज  उनको  देनी  चाहिए  ।

 मैँ  इस  बिल  को  सिलेक्ट  कमेंटी  समिति )  में  भेजने  के  लिए  तो  नहीं  कहता  पर  मैँ  चाहता

 हूं  कि  इस  मामले  पर  अधिक  ग़ौर  किया  जाये  ।  यह  ऐसा  सवाल  नहीं  है  कि  जिस  पर  एक  दो  घंटे

 में  सोच  विचार  किया  जा  सके  ।  शर  wat  इसको  पास  करने  की  कोई  खास  जल्दी  भी  नहीं  है  ।

 mart  oat  इस  सत्र  में  यह  विधेयक  पारित  न  भी  होगा  तो  जजों  को  कोई  wafer  नहीं  होगी

 क्योंकि  नियम  पहले  से  मौजूद  हैँ  मैं  चाहता  हूं  कि  इसको  ५  सत्र  में  विचार  के  लिए

 रखा  जाये  ।  में  चाहता  हूं
 कि

 मंत्री  महोदय  मेरे  इस  सुझाव
 को

 मान  लें
 ।

 एक  बात  मैँ  रोक  कहना  चाहता  हूं  ।  अराज  सुप्रीम  कोट  की  स्ट्रॉग्थ  ११  झ्रादमियों की

 इस  वक्त  सुप्रीम  कोट  में  एक  चीफ़  जस्टिस  है  कौर  दस  जज  हैं  ।  अरपन  संविधान  में  हम  ने

 ars  अजीज़  का  प्राचीन  किया  था--एक  चीफ़  जस्टिस  कौर  सात  जज  उस  के  कुछ  समय

 बाद  संविधान  में  संशोधन  कर  के  जजों  की  संख्या  बढ़ा  दी  गई  |  लेकिन  हम  देखते  हैं  कि  जजों  की

 संख्या  ग्यारह  होने  के  बाद  मुकदमों  की  संख्या  भी  बढ़ी  है  ।  हमें  देखना  है  कि  किस  तरीके  से  जल्दी

 जल्दी  फ़ैसले  कर  के  इन  मुकदमों  की  संख्या  को  कम  किया  जा  सकता  है  |

 जजों  को  छुट्टियां  भी  बहुत  दी  जाती  एन्थोनी  साहब  को  मेरी  इस  बात  पर  हैं रानी  होती

 वह  वकालत  करतें  हैं  कौर  काफ़ी  रुपया  कमाते  हैं  |  उनको  ग़रीबों  से  मतलब  नहीं  है  ।

 मकदमे  में  जितनी  देर  उनको  उतना  ज्यादा  रुपया  सिलें गा  |  तीन  महीने  तक  सुप्रीम  कोर्ट

 की  छुट्टी  रहती  है  |  उसके  अलावा  जजों  को  भी  बहुत  छुट्टियां  मिलती  मैं  यह  निवेदन

 करना  चाहता  हूं  कि  तीन  महीने  तक  देश  के  न्याय  का  काम  रुका  यह  ठीक  नहीं  मालूम  होता  है  |

 श्री  सत्येद्र  नारायण  सिह  उस  वक्त  वेकेशन  जज  होता  है  ।

 श्री  सिहासन  fag  :  वह  फ़ौजदा  के  कैसी  देखता  है  कौर  सिविल  काम  नहीं  देखता है  ।  उस

 साफ़  एक  एप्लीकेशन  बैंच  होता  है--वह  सिर्फ़  एप्लीकेशन  लेता  है  ait  वह  कोई  डिसिजन  वगैरह

 नहीं  ले  सकता  है  ।

 इस  लिए  इस  बात  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  कि  हम  अवकाश  कम  ताकि  att

 चल  कर  हम  को  फिर  जजों  की  संख्या  न  बढ़ानी  पड़े  ।  अमरीका  की  सुप्रीम  कोर्ट  में  एक  चीफ
 जस्टिस

 है  शौर  साठ  जज  हैं  ।  प्रक्रिया  की  आबादी  कम  लेकिन  उसका  क्षेत्रफल  दुगना  बड़ा  है  ।  उसके  पास

 धन
 भी  बहुत  ज्यादा  है  |  अगर  हो  तो  छुट्टियों  की  संख्या  कम  की  ताकि  जजों  की

 संख्या  बढ़ाने  की  नौबत  न  रात  |  यहां  हफ्ते  में  पांच  दिन  काम  होता  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  को  विशिष्ट  कमेटी  में  भेजे  जाने  के  प्रस्ताव  का  भ्र नमो दन
 करता
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 विधेयक

 श्री  तंगासणि  (73%)  :  श्रीमान  यह  विधेयक  संविधान  की  घारा  g24(2)  के  अधीन

 प्रा

 इस
 विधेयक  पर  बड़े  ठंडे  दिल  से  विचार  करने

 की
 श्रावश्यकता

 श्री
 :

 प्रवर
 समिति

 को

 सौपना  ही  अ्रत्यन्त  उचित  रहेगा  |

 कुछ  सदस्यों  ने  संशोधन  रखे  हैं  कि  न्यायाधीशों  के  सेवा  निवृत्ति  के  पहचान

 पाल  शादी  न  बनाया  जाये  ।  इससे  वह  सरकार  को  प्रसन्न  करने  की  कार्यवाही  भी  करने  लगते  हैं  ।

 इस  के
 साथ

 मैँ  यह  कहूंगा  कि  उन्हें  विश्वविद्यालयों  के  उपकुलपति  भी  न  बनाया  जाये
 ।  उन्हें

 केवल  न्याय  करने  देना  चाहिये  ।  यही
 MOO

 महत्वपूर्ण है  ।

 न्यायाधीशों  के  वेतन  के  बारे  में  संविधान  में  ही  उपयुक्त  उपबन्ध  किये  गये  हैं  ।  किन्तु  हम

 देखते  हैं  कि  argo  सी०  एस०  न्यायाधीशों  के  लिये  प्लग  सुविधायें  हैं  |  इस  प्रकार  का  मतभेद

 न्यायाधीशों  के  बीच  में  नहीं  होना  चाहियें  |  wa  तो  हमें  यह  नकद  समाप्त  कर  देना  चाहिये  |

 राज  प्रत्येक  शाखा  में  विशेषज्ञता  प्राप्त  करने  का  युग  चल  रहा  है  हमें  भी  न्यायपालिका

 में  विभिन्न  बैंचों  की  स्थापना  कर  देनी  चाहिये  ।  जिस  प्रकार  से  हमारे  पास  संविधान  निर्वाचन

 बैंच  है  उसी  प्रकार  से  औद्योगिक  चुनाव  तथा  अन्य  विषयों  सम्बन्धी  न्यायाधीश  तालिकाएं  स्थापित

 करनी  चाहिये  ।  इस  से  ही  मामलों  का  निबटारा  शीघ्र  हो  सकता  अज  हम  देख  रहे  हैं  कि

 न्यायालय  में  लम्बित  मामलों  की  संख्या  बढ़ती  ही  जा  रही  है  ।  इस  समस्या का  हल  तभी

 हो  सकता  है  जब  कि  हम  न्यायपालिका  का  ठीक  विभागीकरण  करें  ।

 दूसरे  झ्राजकल  उच्चतम  न्यायालय  में  जाने  के  लिये  लोगों  को  बहुत  सा  धन  व्यय  करना  होता

 साधारण  लोग  वहां  तक  पहुंच  ही  नहीं  सकते  |  कई  अ्रवीलों  के  लिये  रुपया  जमा  कराना  पड़ता

 है  उसकी  राशि  कम  को  जानी  चाहिये  ।

 आजकल  यद्यपि  ऐसी  विधियां  हूँ  जिनके  अ्रनूसार  मामलों  का  निबटारा  निश्चित  अवधि

 में  हो  जाना  चाहिये  किन्तु  ऐसा  नहीं  होता  ।  चुनाव  के  मामले  ही  उच्च  न्यायलयों  में  वर्ष  से  भी

 भ्रमित  देर  तक  पड़े  रहते  हें  ।

 विधि  आयोग  को  भी  इन  सब  बातों  पर  विचार  करना  चाहिये  ।

 जहां  तक  निवृत्ति  ata  का  सम्बन्ध  है  वहू  समान  होनी  चाहिये  ।  अब  जिला  न्यायाधीश

 तो  Xo  ag  के  पहुचाई  सेवा  निवास  किये  जाते  हैं प्र ौर  उच्च-न्यायालय  के  न्यायाधीश  ६०  वर्ष  की  आया

 पर  झ्र  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीश  ६५  वर्ष  की  राय  में  ।  तीनों  को  एक  ही  सराय  में  सेवा

 निवृत्त  किया  जाये  |

 विधि  का  प्रत्येक  न्यायाधीश  बोलिवर  asa  हाउस  के  नाम  से  परिचित  उसी  ने  कहा  था

 कि  पूंजीवाद  के  अंतगर्त  विधि  का  खाद्य  समाज  के  ढांचे  को  बनाये  रखना  होता  है  ।  इस  बात

 पर  हमें पूर्ण विचार  करना चाहिये क्यों  कि  अरब  हम  स्वतंत्र  हो  गये  ए  हमें  ब्रिटिश  न्याय  सिद्धान्तों

 की  अच्छी  बातें  ले  लेनी  चाहियें  किन्तु  उनका  दास  नहीं  बनना  चाहिये  ।

 हमें  भी  स्वतंत्रता  के  पश्चात  विधि  का  ग्रा घार  बदलना  होगा  ।  हम  भारतीय  परम्परा त्रों

 को  भी
 ऊंचा

 रखना  है  ।

 मिल  wast  में
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 धनीश  की  शर्त )

 सीधे  यक

 में
 तो

 यह  समझता  हुं  कि  न्यायाधीश  रुपये  पैसे  के  मामले  की  इतनी  चिन्ता  नहीं  करते
 ।  हमें

 इस  मामले  पर  बड़े  ध्यान  से  विचार  करना  चाहिये  |

 पंडित  ठाकुर  दास  arta  )  :  जनाब  डिप्टी  स्पीकर  इस  बात  में  कोई  शक

 नहीं  है  कि  सुप्रीम  कोटे  जजिज़  की  सर्विस  कन्डिशनर  के  बारे  में  यह  बिल  गेर-मामूली अहमियत  रखता

 है  शर  इस  के  मुख्तलिफ  एस्पैक्ट्स  पर  ग़ौर  करने  के  लिए  यह  ज़रूरी  है  कि  इस  मामले  पर  जितना

 मुमकिन  उतना  ग़ौर  किया  जाय  ।  बिज़नेस  एडवाइज़री  कमेटी  मंत्रणा  ने  इस

 बिल  के  लिए  जो  दो  ढाई  घंटे  का  वक्‍त  दिया  मेरी  राय  में  वह  बिल्कुल  नाकाफ़ी  है  ।  न  ही  इस  सदन

 इस में  इस  बिल  से  मुताल्लिक़ा  सारी  ज़रूरी  बातों  पर  भ्रमणी  तरह  से  ग़ौर  किया  जा  सकता  है  |

 मेरी  नाकिस  राय  में  इस  बिल  को  ज़रूर  सिलेक्ट  कमेटी  में  भेजा  जाना  चाहिए  ।  इस  में  चन्द  एक

 बातें  इतनी  अहम  हैं  कि  उन
 की

 बाबत  सिर्फ़  are  ही  नहीं  कहा  गया  बल्कि  कांस्टीच्युएन्ट  ग्रसेम्बली
 में  भी  उन  का  तज़किरा  रा  था  ।  ara  भी  वे  बातें  उतनी  ही  ज़रूरी  जितनी  कि  वे  उस

 जब  कि  हम  ने  अपना  कांस्टीच्यूशन  बनाया  था  |  वे  बातें ऐसी  जिन  के  बारे  में  राय  में

 इक  हो  सकता  है  |  इस  सिलसिले  में  मैं  यह  ण्  करना  चाहता हुं  कि  जो  शख्स  एक  दफ़ा  सुप्रीम

 चोटें  का  जज  हो  उस  के  दिल  में  यह  ख्याल  अना  कि  किसी  पोलिटिकल  जगह  पर  या  किसी

 ऐसी  जगह  जो  कि  साफ़  जुडिशल  न  जो  कि  उसी  तरह  की  न  जैसी  कि  सुप्रीम  कोट  के

 जज  की  होती  उस  की  एपाइंटमेंट  हो  सकती  हमारे  लिए  एक  निहायत  खराब  चीज  है  ।  सारे

 सिविलाइज्ड  मुल्कों  में  इस  तरह  के  कनवेन्शन्ज़  बने  हुए हैं  |  इस  में  कोई  शक  नहीं  कि  हमारे  सामने

 ars  रीडिंग  की  मिसाल  दी  गई  |  मैं  तो  उस  मिसाल  से  वाक़िफ़  नहीं  लेकिन  मैँ  समझता  हुं  कि

 शायद  वह  इस  तरह  की  नकली  मिसाल  होगी  |

 श्री  वं०  Go  नायर  )  हमारे  देश  में  कभी  कभी  ऐसा  होता  है  |

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  :  स्टाप  का  देश  कोई  अ्रौर  होगा  ।

 श्री वें  प०  नायर  :  भारत  में  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भागकर  :  में  समझता  हूं  कि  यह  बात  हमारी  जुडिश्यरी  की  इंडिपेंडेंस  को

 कायम  रखने  के  वास्ते  बिल्कुल  फंडामेंटल है  कि  नतो  गवर्नमेंट यह  ख्याल  करे कि  वह  सुप्रीम कोर्ट  के
 किसी

 जज  को  धनत्तर  बना  सकती  या  कहीं  एम्बैसेडर  बना  कर  भेज  सकती  या  झर  किसी  पोस्ट  पर

 मुक़र्रर  कर  सकती  है  ौर  न  ही  सुप्रीम  कोर्ट  के  किसी  जज  के  दिल  में  यह  ख्याल  रहना  चाहिए  कि  मैं

 ऐसी  किसी  जगह  एपायंट  हो  सकता  हुं  ।  ह  वुमैन  नेचर  जैसी  उस  से  सभी  लोग  वाकिफ़  हैं  ।

 मैं  कितने ऐसे  जजों  को  जानता  जो  सुप्रीम  कोर्ट  या  हाई
 कोट

 के  जज  नहीं  बल्कि  डिस्ट्रिकट जज

 जब  तक  वे  काम  करते  वे  बड़ी  ईमानदारी से  काम  करते  aft जब  वे

 रिटायर  होने  लगते  तो  सब  को  ख्याल  भ्राता  है  कि  कब  मेरा  कया  होगा  |  उस  वर्कट  वे  ज़रूर  देखते

 हैं  कि  किसी  न  किसी  गवर्नमेंट  जाब  पर  जाये ं।  यहां तक  कि  मैंने  कितने  ही  रिटायर्ड  अजीज़

 को  डिटेक्शन  लाज  की  छोटी  छोटी  कमेटियों  के  लिए  कोशिका  करते  देखा  सिफ़ारिशें  कराते  देखा

 है  कि  किसी  तरह  से  हम  उन  में  झरा  जायें  ।  उन  की  बात  समझ  में  श्री  सकती  लेकिन  सुप्रीम  कोर्ट

 के  जज़िज  की  बात  दूसरी  है  ।  जब  यह  मामला  कोस्टा  च्यूएन्ट  अ्रसेम्बली  में  तो  मैं  ने  किया

 था  कि  वे  सलीबियों  की  तरह  इस  देश  की  आज़ादी  के  दो  बुल वर्क  ira  तो  यह  पार्लियामेंट

 और  दूसरा  सुप्रीम  कोर्ट  |  पार्लियामेंट  में  भी  हम  मेम्बरों  की  डिस्क्वालीफ़िकेशन्ज  श्रनहँंताओओं
 के  बारे
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 में  एक  बिल  ला  रहें  जिस  में  हमने  यह  उसूल  रखा  है  कि  वे  एडजेक्टिव  से  किसी  किस्म  की  एपाइंटमेंट

 are न  क्यों  ?  इसलिए  कि  पालियामेंट  के  मेम्बरों  की  प्योरिटी  इंडिपेंडेंस

 पहली  चीज़  जो  कि  देश  की  सिक्योरिटी  की  ज़ामिन  लेकिन  इस  से  भी  बढ़  कर  हम  ने  फंडामेंटल

 बनाए  झ्र  एक  तरह  से  हमारी  सुप्रीम  कोट  और  हाई  कोर्ट  उन  को  गारंटी  करते  मेरी

 निगाह  में  तो  हमारी  कुल  श्राज्ञादी  के  मालिक  वे  हैं  ।  कभी  चर्चिल  के  बारे  में  हम  ने  सुना  था  कि

 लड़ाई  के  दिनों  में  उसकी  स्पीशीज  ऐसा  wax  रखती  जैसा  कि  किसी  बैटेलियन  का  किसी  मुल्क

 में  चले  जाने  से  होता  मैं  समझता हूं  कि  श्राप  इस  देश  में  हज़ारों  पुलिसमैन ए  पायंट  कर

 लेकिन वे  सिक्योरिटी ate  लिबर्टी  के  वैसे  मुहाफ़िज़  नहीं हो  सकते  जैसे  कि  सुप्रीम  कोटे  के  जज

 अपनी  जगहों  पर
 बैठे  हुए  हमारे  हकूक  के  मुहाफ़िज़ होते  जब  हम  ने  सुप्रीम  कोर्ट  के  अज़ीज़

 को  वह  जगह  दे  जो  कि  सर्प्ताषियों  के  बराबर  गौ  हम  ने  उन  को  लिबर्टी का

 बना  तो  ऐसी  सुरत  में  उन  के  दिमाग़  में  एक  दफ़ा  भी  यह  ख्याल  कि  हम  को  कोई

 जगह  मिल  सकती  हमारी  इंडिपेंडेंस  के  लिए--उन  की  लिबर्टी  के  लिए  बल्कि  इस  देश  की

 लिबर्टी  के लिए--किसी ज़हर  से  कम  नहीं  है  ।  मेरी  नाकिस  राय  में  अकेला  यह  प्वाइंट  कि  वे  प्रतिपदा

 कहीं  एपाइंट  हो  सकें  या  इतनी  इम्पार्टन्स  का  है  कि  महज़  उस  के  लिए  इस  बिल  को  सिलेक्ट

 कमेटी
 में  भेजा  जाना  जो  कि  इस  सिलसिले  में  सारी  दुनिया  की  हिस्ट्री  देखे  और  श्रपनी  तसल्ली

 मेरी  राय  इस  बारे  में  बिल्कुल  साफ़  जब  इस  हाउस  में  इस  बात  पर  चर्चा  हुई
 थी  कि

 कोई

 गवर्नर साहब  रिटायर  हो  कर  काम  करें  या  तब  मैं  ने  ज  किया  था  कि  हमारी  गवर्नमेंट  सुप्रीम

 कोर्ट  के  किसी  जज  को  किसी  दूसरी  जगह--गजनेर  के  तौर  पर--मुक़र्रर  कर  इस  को  मैँ  निहायत

 डी  बुरी  निगाह  से  देखता  हूं  ।  हम  तो  गरज  की  कांस्टीट्यूशनल हिस्ट्री  में  श्र  दूसरी  जगह  यहीं

 देखते  ae  हूँ  कि  वन्स  ए  भ्रालवेज़  ए  जज  एक  बार  न्यायाधीश  बना  वह  सेव  रहा  )  ।

 उस  को  कभी  किसी  दूसरी  जगह  एपायंट  नहीं  किया  जाना  चाहिए  कौर  न  ही  उस  को  ऐसी  इजाजत

 होनी  चाहिए  |  उस  के  दिल  में  कभी  यह  ख्याल  नहीं  भराना  चाहिए  कि  रिटायर  होते  हुए  में  कोई

 कर  तो  मुझ  को  फ़ायदा  हो  सकता  है  |

 जनाव  के  रू-बरू  ज़िक्र  ara  है  कि  उन  की  तन्ख्वाह  बढ़ा  दी  जाय
 ।

 मैं  इस  बहस  में  नहीं

 पड़ना  चाहता  हूं
 ।

 सैकंड  शिड्यूल में  लिखा  gars  कि  उन  की  कितनी  तन्ख्वाह होगी  ।  वह

 weave  जस्टिफ़ाइड  हो  था  न  उस  से  ज्यादा  हम  तन्ख्वाह नहीं  दे  सकते  हूँ  ।  भ्रमर  किसी  जज  के

 लिए  ज्यादा  तन्ख्वाह का  सवाल  हो  तो  मैं  उस  को  दर्ज  नहीं  करता  क्योंकि  हम  ने  सुप्रीम  कोर्ट
 पौर

 हाई  कोटें के  जजों  को
 न  fas  टेप्पटेशन्स से  एबाव  रखना बल्कि  उन  को  से  रखना

 है  ।  जब  तक  वे  पूर  भ्राता में  नहीं  रहेंगे  उनको  कोई  फिक्र  नहीं  रहेगा  वे  अपने  काम  को

 तरह  से  नहीं  कर  सकेंगे  इसका  नतीजा  यह  होगा  कि  सही  फैसले  नहीं  होंगे  ।  श्राप  सब  जानते हैं

 और  मैं
 भी

 जानता  हूं  और  यहं  बात  किसी
 से

 छिंपी  हुई  नहीं  है
 ।

 कई  हाई  कोर्ट  के  अजीज  ऐसे  हें  जिन  की

 प्रेक्टिसिबहुत  अच्छी  बुझा  करती  थी  ae  इतनी  भ्रमणी  gat  करती  थी
 कि  कोई  ठिकाना  ही  नहीं

 उनको
 जो

 तनख्वाह  मिलती  है
 उससे  ज्यादा एक  मामूली  वकील  भी  पैदा  कर  लेता  है  ।

 लेकिन  फिर

 भी  उन्होंने  अपनी  प्रेक्टिस  की  परवाह  न  करके  हाई  कोर्ट  की  जज शिप  ली  ।  श्राम  तौर  पर  यह

 शन
 सी  बनी  हुई  है  कि  एक  भ्रच्छे  से  yea  वकील  भी  जो  सिर्फ  रुपये  की  तरफ  ही  नहीं  देखता

 प्रेक्टिस  को  लात  मार  कर  जब  उसको  नजदीक  जाफर  होती  है  तो
 उसको  एक्सेप्ट  कर  लेता
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 ठाकर  दास

 इसका  कारण  यह  है  कि  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  इसके  प्रकार  मौका  है  देश  की  सेवा  करने  इन्साफ

 करने  का  वर्ग रह  ।  में  नहीं  मानता  कि  कोई  भी  वकील  इस  जाफर  से  इन्कार  करेगा  ।

 मन्थनी  साहब  जैसे  हो  सकता  है  न  aa  क्योंकि  उनके  लिए  are  कितनी  तनख्वाह  बढ़ायेंगे
 ?  ताप

 तीस  चालीस  हज़ार  भी  कर  दें  तो  भी  शायद  वे  न  ।  लेकिन  जो  rear  वकील  है  प्रौढ़  जो

 ७५  कज  को  समझता  है  वह  कभी  भी  इस  जाफर को  ठुकरायेगा  नहीं  कौर  जो  कनवेनशन  बनी

 हुई  है  उसको  तोड़ेगा  नहीं
 ?

 बहुत  थोड़े
 लोग  हूँ

 जो  रिफ्यूजी करते  हैं  ।

 यहां  पर  कहा  गया  है  कि  नौ  आदमियों  ने  इस  को  लेने  से  इन्कार  कर  दिया  है  |  मझ

 ताज्जुब  है  कि  कैसे  उन्होंने  इन्कार  कर  दिया  ate  इस  कनवेन्दान  को  ठुकरा  दिया  ।  लेकिन  इसका

 मतलब  यह  नहीं  है  कि  उन  लोगों  से  हम  कहें  कि  वे  बतौर  साध  के  काम  करें  ।  इसके  लिए  कोई  भी

 तयार  नहीं  होगा  ।  उनकी  भी  बहुत  सी  जरूरियात  होती  हैं  जिन  को  उन्हें  पुरा  करना  होता  है  ।.  जहां

 तक  तन्ख्वाह  का  सवाल  है  जब  हमने  कान्सटीट्यशन  बनाया  तो  इसमें  जो  तनख्वाह  प्रौढ़  पेंशन  का

 प्राविजन  रखा  तो  वह  बहुत  सोच  विचार  करक  रखा  प्रौढ़  बड़ा  हथलस  करके  उसको  हमने

 यहां  पर  राष्ट्रपति  जी  का  भी  ज़िक्र  किया  गया  है  ।  लेकिन  में  समझता  हुं  कि  भ्रमर  श्राप  हाई  चोटें  या

 सुप्रीम  कोर्ट  अज़ीज़  के  लिए  कोई  तबदीली  करते  हैं  तो  हो  सकता  है  कि  बैलेंस  न  इस  चार  हज़ार

 को  अगर  कम  करते  या  ज्यादा  करते  हूं  तो  भ्रार्मी में  नेवी में  तथा  दूसरी  कम्पेयरेबल  पोस्ट्स  में

 भी  इसके  साथ  ही  साध  areal  तबदीलियां  करनी  पड़ेंगी  उनकी  तनख़्वाहों  को  तथा  पेंशन्स  को

 भी
 आपकों  कम  या  ज्यादा  करना  पड़ेगा

 ।
 इसका  नतीजा  यह  होगा  कि  सारे  का  सारा  जो  बैलेंस  है

 वह  बिगड़  जाएगा  श्रमिकों  ना-मालूम  कितने  लाख  रुपय  प्रौर  खच  करने  पड़  जायें  तथा  दूसरी

 तबदीलियां  करनी  पड़  जायें  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  इस  मामले  को  जिसको  कि  कांस्टीच्य एक्ट  असेम्बली

 ने  बड़े  गौर  के  बाद  तय  किया  था  रियोपन  नहीं  करना  चाहिए  कौर  यह  ठीक  नहीं है  ।  श्राप  देश  का

 ख्याल  उन  लोगों  की  बुजुर्गी  का  ख्याल  मेरा  ख्याल  है  कि  कोई  भी  सुप्रीम  कोर्ट  का  जज

 अपने  दिल  में  यह  सोचता  नहीं  होगा
 कि

 इस  देश  की  जो  हालत  है  उसको  देखते  हुए  उसके

 चार  या  पांच  हज़ार  रुपया  बतौर  तनख्वाह  पाना  कुछ  कम  है
 ।

 कुल  हालात  को  देखते  हुए  मैँ  समझता

 हूं कि  इस  तनख्वाह  के  सवाल  को  न  तो  हम  लीगली  गोपन  कर  सकते  हैँ  कौर  न  ही  हमको  गोपन  करना

 चाहिए

 श्री  फ्रैंक  मन्थनी  साहब  ने  दो  बातें  कहीं  हैं  प्रौढ़  उनमें  मैं  उनसे  बिल्कुल  सहमत  हूं  कौर  यह  मैं

 अपना
 कज

 समझता  हूं  कि  उनका  ज़िक्र  मैं  इस  हाउस  में
 करूं  पहली  बात  तो  यह  है  कि  हम  उस  तरीके

 से  संतुष्ट  नहीं  हूँ  जिस  तरीके  से  कि  हाई  कोर्ट  के  की  एप्वाइंटमेंट्स  )  होती  मझे

 सुप्रीम  कोर्ट  का  तजुर्बा  नहीं  गो  मैँ  जानता  हूं  कि  सुप्रीम  कोर्ट  के  अजीज  के  बारे  में  भी  कई  बार

 यह  सुनने  में  भ्राता  है  कि  वहां
 जो

 सब  से  बड़ा  जज  है  उसको
 भी

 एप्रोच  किया  जाता  है  कौर कहा

 जाता है  कि  तुम इस  तरह से  कर  दो  हाई  कोर्टो  के  जज़िज  के  बारे  में  तो  मैं  प्रति  तरह  से  जानता

 हूं  कि  किस
 तरह

 से  उनकी  एप्वाइंटमेंट्स  होती  हें  रोक  कई  कंसिड़ेशंस  कई  बार  ऐसी  गवर्नमेंट  के

 सामने  होती हैं  जो  कि  नहीं  होनी  चाहियें  ।  ये  एप्वाइंटमेंट  सिफ  इंसाफ  की  बिना  पर  मेरिट

 पर  नहीं  होती  मुझे  बड़े  दु:ख  के  साथ  कहना  पड़ता  है
 कि

 कितनी
 ही

 सूरतों
 में

 ऐसे  जज  प्वाइंट
 होत ेहैं

 जिन  के  ऊपर  वे  कंसिड्रेशंस  नहीं  होती हैं
 जो  होनी  चाहियें  ।.  दूसरे  अफ़सर  जो  कि  रखे  जाते

 हैं  ्र  जो
 बड़े  बड़े  रखकर  होते  हैँ  उनकी  बात  को

 मैं
 छोड़ता  हूं  |

 लेकिन  मैँ  बड़े  से
 at  करना

 चाहता  हूं
 कि

 दूसरी  जगहों  पर  श्राप  कुछ  भी  किसी  को  भी  एप्वाइंट  करें  तथा  कोई  भी
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 दीद  की  शर्तें

 विधेयक

 कंसिड्ेशंस  प्रश्न  सामने  रखें  लेकिन  हाई  श्र  सुप्रीम  के  ज़जीर  के  एप्वाइंटमेंट्स  के  बारे

 में  fan
 मे  रिट

 को  ही  कंसीलर  जो  लोग  रखे  जायें  वे  ऐसे  होने  चाहियें जो
 कि  उन  क्वालिफिकेशन

 को  भ्रांति  करें  जो  इन  पोस्ट्स  के  लिए  रखी  जाती  yr  |  इसके  अ्रलावा  कौर  कोई  भी  कंसिड्रेशंस  गवर्नमेंट

 के  सामने  नहीं  होनी  चाहिये ं।  हम  इसी  दुनिया  में  रहते  हैं  कौर  हमें  मालूम  है  कि  किस  तरह  से
 लोग

 प्वाइंट होते  हैं  ।  यह  मुझे  बहुत  दुःख  के  साथ  कहना  पड़ा रहा  है  ।  मैं  at  करता  हूं  कि  जहां

 तक  एप्वाइंट्मेंट्स  का  सवाल  है  वे  बिल्कुल  सही  तौर  पर  होनी  चाहियें  ।

 दूसरी  बात  जो  मैं  भ्रम  करना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  art  के  दिन  हमारी  हाई

 कोर्ट्स  में  जो  इंडिपेंडेंस  वह  ज्योपार्डी  में  है  प्रौर  तरह  तरह  की  बातें  हम  हाई  कोर्स

 के  जजिस  के  बारे  में  सुनते  हू  कौर  ये  ऐसी  बातें  होती  है  जिनको सुन  कर  सिर  शर्म से  झुक

 जाता  हम  चाहते  हूँ  कि  हमारी  जो  हाई  कोर्स  हैं  वे  बिल्कुल  भझ्रबव-ससपिशन

 उनकी  तरफ  कोई  भ्रंगुली  उठा  कर  न  देख  सके  यह  बेसिस  जस्टिस  का  यह  बेसिस

 साइट  के  प्रिज़रवेशन का  है  इसके  अन्दर  गड़बड़ी
 होती  है

 तो  हम  कहां  जायेंगे  यह

 नहीं  कहा  जा  सकता  है  ।
 हम  बहुत  भ्रष्टाचार  सुनते  हूँ  देश  के

 लेकिन  हाई  कोर्स

 के  नगर  भ्रष्टाचार  की  कहानियां  जो  रायज  वे  भ्रमर  ज्यादा  हो  गई  तो  पता

 नहीं  हम  कहां  जायेंगे ।  किसी  खास  जज  के  बारे  में  में  यह  नहीं  कहता  हूं  ।  श्राम  तौर

 पर  हाई  को स  के  जजिस  की इंडिपेंडेंस  हमारे  वास्ते  एसेट  ग्राफ  ः  प्रायोरिटी  है  ।

 यह  सब  से  इम्पार्टोट चीज  है  इसको  कम  होने  देना  बहुत  भारी  गलती  होगी
 ।

 गप्रापको  इसके  बारे  में  कोई  शक  हो  तो  श्राप  सुप्रीम  we  के  जज़िज  से  इसके  बारे  में  पूछ

 सकते  हाई  कोर्स  के  जजिज  से  पूछ  सकते हैं  शर  वें  आपको  बतलायेंगे कि  यह  दुरुस्त

 है  या  नही ं।  जो  स्टेंडर्ड  प्रौर  रेपुटेशन  पहले  थी  वहू  aT  किसी  कद्र  कम  होती  जा  रही

 वह  कम  हुई  या  वह  इंडिपेंडेंस  कायम
 न

 रही
 जो

 पहले
 तो

 यह  हमारे

 देश  की  स्पेशिलिटी  के  लिए  बहुत  नुकसानदेह  साबित  होगी

 श्री  सिंहासन  जिम्मेदारी  गवर्नमेंट की  है

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  :  हर  चीज़  की  जिम्मेदारी  गवर्नमेंट  की  आबादी

 बढ़ती  है  तो  वह  भी  गवर्नमेंट  की  जिम्मेदारी  गवर्नमेंट ही  माई-बाप  है

 तीसरी  बात  मैं  पैशन  के  बारे  में  कहना  चाहता  मेरे  दोस्त  ने  यहां पर  राष्ट्रपति

 जी  की  पैंशन  का  भी  जिंक्र  किया  है  ।  इसके  बारे  में  मैं  यह  दर्ज  करना  चाहता  हूं  कि  जहां

 तक  साढ़े  सात  हजार  साल  पं दान  का  सवाल  यह  एक  चीज़  इसको

 श्राप  २६,०००  अर  २०,०००  से  कम्पेयर  न  किसी  चीफ  जस्टिस  के  लिए  २६,०००

 रुपया  काफी  हो  या  नाकाफी  इसके  बारे  में  मुझे  कुछ  नहीं  कहना
 डिगनिटी  के

 साथ  वे  रह  सकते  हैँ  या  नहीं  यह  भी  मुझे  नहीं  कहना  लेकिन  में  पुछना  चाहता  हूं

 कि  हमारे  मिनिस्टर्स को  क्या  मिलता  स्पीकर  कौर  डिप्टी  स्पीकर  को  क्या  मिलता

 क्या  ये  किसी  तरह  से  कोई  कम  geez  काम  करत  हैं
 ?  कितना  भी  इम्पार्टोट

 काम  हो  वह  तनख्वाह  से  जज  नहीं  होता है  हमारे  सेक्रेट्री  हमारे  मिनिस्टसे  से  ज्यादा

 तनख्वाह  पाते  हें  लेकिन  इसके  यह  माने  नहीं  है  कि  हमारे  मिनिस्टर्स  उनसे  कम  इम्पोर्ट

 काम  करते  हूँ
 या

 उनसे  किसी  कद्र  कम  काम  करते  हैँ  या  कम  रिस्पांसिबिलिटी
 का

 काम

 करते हैं  यह  तनख्वाह  का  कोई  क्राइटीरियन नहीं  है



 ४२०८  २५  auc

 धीर  की

 विधेयक

 लेकिन  ताहम  एक  बात  मैं  कहना  चाहता  नगर  सुप्रीम  कोर्ट  के  जज  को  हम  ६००

 रुपया  दें  र  उससे  कहें  कि  तुम  इसमें  गुजारा  तो  यह  जायज़  नहीं  होगा  ह्म

 अपनी  सोसाइटी को  जानते  हैं  अगर  उनको  ६००  रुपया  महीना  दिया  जाता  है  तो
 किस

 तरह  से  वे  भ्र पना गुज़र  बसर  कर  संकते  किस  तरह  से  aa  बालबच्चों  को  पाल  सकते

 सुप्रीम  चोटें  के  सारे  जज़िस  ऐसे  नहीं  हैं  जिन  के  बीवी  बच्चे  न  उनका  कुनबा

 भी  बचें  भी  उनके  लायबिलिटी  भी  उन  पर  श्राप  कम  से  कम  उनको  इस  तरह

 से
 तो  रखें

 कि  वे  भ्रच्छी  तरह  से  रह  सकें
 ।

 मैं  जानता हूं  कि  सुप्रीम
 wes  कितने ही  ज़जीर

 बहुत ही  सिम्पल  बहुत  ही  काबिले  इज्जत  हैं  a  हमारे  श्राइडियल्स  के  मुताबिक  लेकिन

 ताहम  वे  कुनबे दार  भ्रामक  उनकी भी  रिसपांसिबिलिटीज़  उनके
 भी

 खच

 इस  वास्ते  हमारा  यह  फर्ज  है  कि  जब  कोई  सुप्रीम  कोठ  का  जज  रिटायर  हो  तो

 कम  से  कम  उसको  हम  इस  तरह  से  तो  रहने  का  मौका  दें  जिस  तरह  से  कि  एक

 year  मिडिल  क्लास  का  आदमी  रहता  मैं  पूछना  चाहता  हुं  कि  राज  ६००  रुपया

 एक  शख्स  को  जिसको  कि  श्राप  एक माहवार  के  भ्रमर  वह  किस  तरह  से  रह  सकता

 बार  इतना  बड़ा  रुतबा  देते  इतनी  बड़ी  जगह  लगाते  जब  वह  रिटायर  हो  जाता  है

 उसको  इतनी  |.  तो  दें  कि  वह  एक  aes  मिडिल  क्लास  मैन  की  तरह  से  रह  सके  ।

 इसमें  २६,०००  प्रौढ़  २०,०००  रुपये  सलाना  पैंशन  की  जो  बात  कही  गई  उसके

 बरखिलाफ ta  कुछ  भ्रम  नहीं  करना  लेकिन  आपको  उसके  स्टैंडर्ड  श्र  डेपुटेशन  का  भी

 ख्याल करना  होगा  |  प्रजपोती  उसको  इतनी  कम  पैंशन  नहीं  देनी  चाहिये  कि  वह  यह  महसूस

 करे  कि  उसके  साथ  इंसाफ  नहीं  हुमा  है  पौर  वह  गुज़र  नहीं  कर  सकता

 बाप  इस  dat  को  एक  दफा  टीबी  कर  देंगे  तो  मुझे  नहीं  मालूम  कि  हम  कहां  जायेंगे
 ।

 इस  वास्ते  यह  जो  ७,५००  की  रकम  रखी  गई  यह  मुझे  aga  ही  कम  मालूम  पड़ती  है

 at  मैं  महसुस  करता  हुं  कि  एक  seat  मिडिल  क्लास  का  आदमी  ६००  रुपये  माहवार
 में

 गुजारा  नहीं  कर  सकता  सुप्रीम  कोटे  के  जज  के  बारे  में  भ्रमर  श्राप  इसको  रखेंगे  तो

 मेँ  समझता  हुं  यह  मुनासिब नहीं  इस वास्ते में  मन  करना  चाहता  हूं  कि  जब  मेंने

 सेकेन्ड  शेड्यूल  को  पढ़ा
 तो

 देखा
 कि

 हम  खास  तौर  से  सेकेन्ड  शेड्यूल  से  किसी  हद  तक

 बंधे  हुए  gl  कांस्टीट्यूशनल में  लिखा  gat  है  कि  इतनी  ही  चीज़  हो  सकती है  न  हम

 उस  से  ्  जा  सकते  हैं  सनौर
 न

 पीछे  जा  सकतें  जब  तक  कि  हम  कांस्टीट्यूशनल  को

 ही  तबदील न  करें  ।  इस  लाइट  में  हमें  देखना
 इस  के  मुताबिक  हमें  देखना  है  कि

 यह  चीज  दुरुस्त  है  या  नहीं
 ।

 इसलिये  मेरी  भ्र दब  से  गुजारिश  है  कि  जहां  तक  इस  बिल

 का  सवाल  वह  ऐसा  है  कि  झगर  श्राप  इसे  सेलेक्ट  कमेटी में  ले  जायेंगे  तो  ज्यादा  rar

 होगा  मुझे  माफ  करेंगे  अगर  मैं  यह  थ  करूं  कि  जो  नाम  श्री  ऐवानी  ने  रक्खे  है

 उनमें  से  मैं  किसी  ae  तक  मुत्तफ़िक़  नहीं  हूं  क्योंकि  उस  में  प्रिपांडपेंस  है  एक

 तरफ के  लोगों  की
 भ्रमर  चाहते  ह  तो  नाम  जोड़  लेकिन  इस  बिल  को

 सेलेक्ट  कमेटी  में  जरूर  ले  जायें
 प्रो

 वह
 जो  इस  के  मुख्तलिफ  पहलू  उन  पर  काफी  गौर

 कुछ  हर्ज  नहीं  होगा  जरगर  यह
 बिल  art  पास  नहीं  ws  सेशन में  हो  सकता

 हमारा  यह  प्रिसिंपल  है
 कि

 ox  कोई  कंट्रोल  बिल  ora  है  तो  हम  उसे  सिलेक्ट

 कमेटी  में  ले  जाते  gat  उस
 की

 छान  बीन
 करते  इस  से  हमारा  किसी  तरह  का  नुक्सान



 २४५  १९४८.  उच्चतम  न्यायालय  VRoE

 ta  की

 विधेयक

 नहीं  बल्कि  सुप्रीम  कोर्ट  हाई  कोट
 के  सारे  मुल्क  के  महसुस  करेंगे  कि  यहां

 पर  जो  काम  किया  जाता  वह  सोच  विचार  कर  के  किया  जाता  जब  इस  में

 वसंल  sat  तो  हमें  ate  नहीं  wen  चाहिये  इस  को  सिलेक्ट  कमेटी  में
 ले

 जाने  से  ।

 att  सिलेक्ट  कमेटी  में  ले  जा  कर  इस  के  मुख्तलिफ  पहलु ग्र ों
 पर  गौर  कर  के  तब  इस

 बिल  को  शझ्राइन्दा  यहां  ले  जाना  चाहिये
 ।

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :

 उपाध्यक्ष  महोदय  इस  विधेयक  के  बारे

 में  कई  बातें  कट्टी  गई  हैं  ।  सब  से  पहले  में  इस  बात  को  लेता  हूं  कि  क्या  इस  विधेयक  को  प्रवर  समिति

 या  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  जाना  चाहिये  अथवा  नहीं  ।  जहां  तक  प्रवर  समिति  को  सौंपने  का  प्रशन

 है  उस  की  तभी  भ्रावइ्यकता  पड़ती  है  जब  कोई  विवादास्पद  विषय  उठ  खड़ा  हो  ।  यह  विधेयक

 तम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों
 की

 छुट्टियों  इत्यादि  ऐसे  विषयों  के  बारे  में  है  जिन  का
 कि

 हमारे  संविधान

 में  पहले  से  ही  निश्चय  किया  जा  चुका  है  ।  हम  ने  केवल  उन  उपबन्धों  को  कौर  उदार  बनाने  का  प्रस्ताव

 रखा है  ।  जहां  तक  उन  को  मिलन  वाले  निवृत्ति-वेतन  का  सम्बन्ध  है  हम  ने  उस  में  कोई  परिवर्तन  नहीं

 किये हैं  ।

 श्री  मन्थनी  ने  एक  विषय  ate  उठाया  है  ।  उन  का  कहना  है  कि  न्यायाधीशों  को  मिलने  वाले

 वर्तमान  वेतन  पर्याप्त  तथा  उचित  नहीं  हैं  ।  उन  को  बढ़ाया  जाना  चाहिये  |  उन्हों  ने  यह  राय

 भी  प्रकट  की  है  कि  यह  विषय  वर्तमान  चर्चा  के  बाहर  है  क्योंकि  ये  वेतन  क्रम  संविधान  सभा  द्वारा

 भली  भांति  विचार  करनें  के  बाद  निश्चित  किये  गये  थे  उस  के  बाद  ये  संविधान  में  शामिल

 किये  गये  हू  ।  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  जी  का  भी  यही  कहना  है  कि  इस  समय  हमारे  समक्ष  उच्चतम

 न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  वेतन  का  प्रदान  नहीं  है  ।  उस  की  चर्चा  तो  प्रसंगवश  आ  गई  है  ।  इसलिये

 म  समझता  हुं  कि  इस  बात  का  उत्तर  देने  की  कोई  श्रावइ्यकता  नहीं  क्योंकि  इस  का  इस  विधेयक  से

 कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  इस  प्रकार  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  इस  विधेयक  में  कौन  सी  विवादास्पद

 बात  शेष  रह  जाती  है  ।

 एक  यह  सुझाव  रखा  गया  है  कि  उच्चतम  न्यायालय के  न्यायाधीशों  को  ग्लानि  सेवा वधि

 तथा  सेवा-निवृत्ति  के  बाद  भी  न्यायिक  या  श्री-न्यायिक  पदों  को  छोड़  कर  किसी  wea  पदों  पर  न

 नियुक्त  किया  जायें  |  हरनेक  सदस्यों  ने  इस  बात  पर  विशेष  बल  दिया  है  कि  सेवा-निवृत्ति  के  च्

 उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  को  कार्यपालिका  पदों  या  राजनीतिक  पदों  पर  न  नियुक्त  किया

 जाये  ।  इस  नरन  पर  संविधान  सभा  में  भी  काफी  विचार  किया  गया  था  |  संविधान सभा  में  उस  समय

 एक  यह  बात  भी  उठाई  गई  थी  कि  इन  न्यायाधीशों  को  बाद  में  प्रगति  प्रेक्टिस  करने  की  orale

 दी  जायें
 ।

 किन्तु  सभा  ने  इस  सुझाव  को  स्वीकार  कर  दिया
 था  |  इस  के  बाद  यह  प्रशन  उठा  था

 कि  क्या  लोक-सेवा  आयोग  के  सदस्यों  की  भांति  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  को  भी

 निवृत्ति  के  ्  कोई  सरकारी  नौकरी
 न

 करने
 दी

 जाये
 ।  इस  प्रश्न

 पर
 काफी  वाद  विवाद  चला

 था  |  जो  तकर  प्रस्तुत  किये  गये  हैं  ये  सब  बातें  उस  समय
 भी

 कही  गई  थीं  ।  किन्तु  उस  समय

 संविधान  सभा  नें  इन  सब  बातों  पर  भली  भांति  विचार  करने  के  बाद  यह  निर्णय  किया  था  कि

 तम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  पर  ऐसा  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  जाना  चाहिये  ।  उस  वाद  विवाद

 का  उत्तर  देते  हुए
 डा  ०

 भ्रम्बेदकर  ने  gan  तक  दे  कर  सिद्ध  किया  था  कि  कैसे  कई  बार  इन  योग्य  तथा

 अनुभवी  न्यायाधीशों  की  सेवाओं
 को

 राष्ट्रीय  कार्यों  के  लिये  प्राप्त  करना  आवश्यक  हो  जाता  है  ।
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 थी  तवा
 को सीधे यक

 मूझे  यह  सुन  कर  बड़ी  खुशी  हुई  है  कि  अधिकांश  सदस्यों  एकमत  से  यह  स्वीकार  किया

 है  कि  हमारे  न्यायाधीश  बड़  निष्पक्ष  तथा  निष्कलंक  चरित्र  वाले  व्यक्ति हैं  ।  में  इस  प्रशंसा

 के  लिये  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  को  बधाई  का  पात्र  समझता  हूं  ।  में  समझता  हूं  संविधान

 के  प्रवत्तेन  के  हमारे  उच्चतम  न्यायालय  ने  अपने  कार्य  को  इतनी  कुशलता  से  निभाया  है
 कि

 उस  के  लियें  fara  भर  में  उस  का  सिर  गौरव  से  ऊंचा  रहेगा  ।  तो  जब  हम  यह  मानते  हैं  कि  वे  पूर्णतया

 स्वतंत्र  पूर्णतया  निष्पक्ष  हू  ate  पुर्णतया  निष्कलंक  हँ  फिर  हमें  उन  के  वेतन  या  निवृत्ति

 वेतन  के  को  ले  कर  उन  पर  किसी  प्रकार  का  सन्देह  नहीं  प्रकट  करना  चाहियें  ।  में  समझता  हूं

 ये  वेतन  तथा  निवृत्ति-वेतन  agar  उचित  एवं  पर्याप्त  हैं  ।  श्राप  प्रथम  वेतन  भ्रायोग  द्वारा  निश्चित

 किये  गये  वेतन  क्रमों  को  देखिये  ।  उस  समय  उच्च  श्रेणियों  के  हरनेक  कर्मचारियों  के  वेतन  कम  कर

 दिये  गये  थे  ।  भारतीय  प्रशासकीय  सेवा  के  उच्चाधिकारियों  के  वेतन  एकदम  २५  प्रतिशत  घटा

 दिय  गये  थे  ।  किन्तु  हम  ने  उच्चतम  न्यायालय व  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों की  सेवा  की  AT

 जान  बूझ  कर  बहुत  उदार  रखी  हैं  ।  उच्चतम  न्यायालय के  न्यायाधीश  ६४५  की  में  सेवा

 fara  होते  हैं  और  उ |  न्यायालय के  ६०  वर्ष  की  आयु  में  जबकि  सरकार  का  प्राय  राजपत्रित

 अधिकारी  ५५  वर्ष की  arg में  ही  सेवा  निवृत  हो  जाते हूँ  ।  हम  न्यायाधीशों  को  कौर  भी  अ्रच्द्ध  वेतन

 देना  चाहते  है  |  किन्तु  मेरी  समझ  में  नहीं  or  fe  इतने  उच्च  चरित्र वाले  व्यक्ति  कसे  पदों  व  वेतन

 के  लोभ  में  पड़  कर  प्यार  विख्यात  गुणों  को  छोड़  सकते  हैं
 ?  उन  के  लिये  केवल  वेतन  का  ही  प्रशन  नहीं

 है  ।  हम  उन  की  अन्य  दस्तों  को  भी  Asa  बनाना  चाहते  हैं  ।  ७,५००  रुपये  निवृत्ति-वेतन  की  न्यूनतम

 सीमा  है  श्रघिकतम  नहीं  |  उच्चतम  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश  को  सेवा  निवासी  पर  alana

 २६,०००  रुपये  वारिक  fata वे  तन  मिलता  है  प्रौढ़  अरन्य  न्यायाधीशों को  २०,०००  रुपये  वार्षिक
 |

 इस  सम्बन्ध  में  हमें  ध  देश  की  ares  स्थिति  भी  देखनी  पड़ती  है  ।  हमारे रदा  में  लोक

 सेवाग्ों की बड़ी ऊंची की  बड़ी  ऊंची  परम्परा रही
 में  मानता हूं  कि  सेवा  निवृत्ति  के  पश्चात्‌  न्यायाधीशों को

 रहने  सहने  काफ़ी  ऊंचा  स्तर  रखना  पड़ता  है  ।  किन्तु  मैं  समझता  हुं  हमारे  देश की  लोक  सेवायों

 क  लोग  सादगी कौर  उच्च  विचारों के  लिये  विशेष  विख्यात रहे  हमें उस  परम्परा

 को  निभाना  चाहिये  ।  हम  न्यायाधीशों  को  अन्य  सरकारी  कर्मचारियों की  प्रपेक्षा  पहले से  ही

 दुगना  निवृत्ति  वेतन  दे  रहे  हैं  हम  उनको  पहले  से  ही  श्रघिकतम  निवृत्ति-वेतन  दे  रहे

 इसलिये  उस  को  बढ़ाने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  उठता  |  यह  कहा  गया  है  कि  यदि  उन्हें

 ऊंची  पेंशन  न  दी  जातीं  तो
 उन

 का  लोभ  का  शिकार  बनने  की  बड़ी  सम्भावना  हो  सकती  है

 इस  बात  को  हरगिज  मानने
 को

 तैयार  नहीं  हूं  ।  इतने  स्वतन्त्र तथा  ऊंचे  विचारों  के  व्यक्ति  कभी

 लोभ
 का  शिकार  नहीं  aa  सकते

 |
 हिन्दुस्तान  एक  गरीब  देश है

 |  उस  की  हालत  को  देखते  हुए

 ७,५००  से  २०,०००  या  २६,०००  रुपये  की
 वार्षिक  रकम  को  कुछ  कम  रकम  नहीं  कहा  जा  सकता

 है  ।  में  समझता  हुं  जब  हम  उन
 की

 इतनी  कर  रहे  हैं  तब  हमें  उन्हें  रुपयों  से  तौलने  का  प्रयत्न

 नहीं  करना  चाहिये
 ।

 हमारे  मुख  से  यह  बात  शोभा  नहीं  देती  कि  हमारे  इतन  ऊंचे  न्यायाघीश  रुपये

 के  लालच  में  फंस  सकते  हैं
 |

 देश  की  श्रमिक  हालत  को  देखते  हुए  में  कह  सकता  हुं  कि  हम  ने
 उन

 के  लिये
 जो

 कुछ
 भी

 किया  है  तथा  जो  कुछ  ae  करने  जा  रहे  हैं  वह  काफ़ी  सन्तोषजनक  है  तथा

 ऐसी  स्थिति  में  अरन्य  देशों  की  अपेक्षा  काफी  अधिक  है  ।

 उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  के  बारे  में  भी  यही  कहा  गया  है  कि  उन्हें  कार्यपालिका  में

 उच्च  पदों  पर  झा सीन  होन
 की

 राह  नहीं  ताकनी  चाहिये  तथा
 उन

 के  सामने  सेवा  निवासी  के  थ

 उच्च  पदों  पर  लगने
 का

 मोह  नहीं  होना  चाहिये  ।  जहां  तक  इन  न्यायाधीशों  का  प्रदान  है  कई  बार  ऐसे
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 dr  की  दात

 विधेयक

 मौके  झरा  जात ेहैं  जबकि  हम  किसी  मामले  का  न्यायिक  विवेचन  कराना  चाहते  हैं  ।  हम  चाहते हैं  कि  इस

 मामले  में  पुर्णतया  निष्पक्ष  तथा  स्वतंत्र  जांच  कराई  जाये
 |  इस  सभा ने  स्वयं  कई  बार  यह  मांग

 की

 fe  saan  समिति  या  mam  का  अ्रध्यक्ष  किसी  उच्च  न्यायालय  या  उच्चतम  न्यायालय  का  कोई

 न्यायाधीश  होना  चाहिये  |  उस  समय  हमें  ऐसे  व्यक्तियों  की  सेवाओं  की  विद्वेष  रूप  से  आवश्यकता

 पड़ती  है  समझता  हूं  किसी  भी  उच्च  न्यायालय  या  उच्चतम  न्यायालय  का  कोई  भी  न्यायाधीश

 कभी  भी  पदलालसा  के  लिये  किसी  के  पीछ  नहीं  दौड़ता  ।  इस  के  विपरीत  हम  लोगों  को  ही  उन  से

 प्रार्थना  करनी  पड़ती  है  कि  वह  शीरानी  सेवायें  राष्ट्र  की  सेवा  के  लिये  उपलब्ध  कराने  की  कृपा  करें  ।

 हम  उन  पर  कोई  कृपा  नहीं  करते  ।  बल्कि  वह  हम  पर  एहसान  करते  हैं  |

 जहां  तक  अवकाश  सम्बन्धी  नियमों  का  सम्बन्ध  है  वे  भी  काफी  उचित  ही  हैं  |  उन्हें  ु  में  २  IE

 महीने  का  अवकाश मिलता  है  ।  इस  के  अतिरिक्त  उन्हें  चिकित्सा  के  लिये  अवकाश  तथा  इस  के  इलावा

 असाधारण  अवकाश  की  व्यवस्था  भी  की  गई  है  ।  उन  को  पुरे  वेतन  सहित  भ्रवकाश  ats  देने  की

 सभी  सुविधायें  प्राप्त  होंगी  ।  में  समझता  हुं  हम  ने  उदारता  से  ही  काम  लिया  है  ।

 पंडित  ठाकुर दास  भा गंवर  :  मेरा  एक  औचित्य  प्रदान  है  न्यायाधीशों  के  छुट्टियों  के  नियमों  तथा

 निवृत्ति  वेतन  के  बारे  में  संविधान  में  स्पष्ट  उपबन्ध  किया  gat  है
 ।

 ऐसी  दशा  में  हम  उन
 को

 ये  सब

 सुविधायें देने  के  लिये  बाध्य थे  ।  हमारे  उदारता  दिखाने  का  प्रश्न  कैसे  उठ  सकता  है
 ?  संविधान

 म
 द्वितीय  अनुसूची के  भाग  के  पैरा  €  (५)  में  यह  लिखा  gar  है  कि  न्यायाधीशों के  छुट्टी

 तथा  निवृत्ति वेतन  सम्बन्धी  नियम  वही  रहेंगे  जोकि  संविधान  के  प्रवर्तन  से  पहले  संघीय  न्यायालय  के

 न्यायाधीशों पर  लागू  होते  थे  ।  जब  तक  हमें  यह  पता  न  चल  जाये  कि  संविधान  बनने  से  पहले

 उन  पर  कौन  से  नियम  लाग  होते  थे  तब  तक  हम  कैसे  कह  सकते  हैं  कि  हम  ने  उन  के  लिये  उदारता

 दिखाई  है
 ?

 मंत्री  महोदय  को  पहले  वे  नियम  सदस्यों  में  परिचालित  करने  चाहियें  थे  ताकि  हमें  पता

 लग  सकता
 कि

 सरकार  ने  इस  दिशा  में  क्या  किया  है  प्रौढ़  सभा  के  सामने  सही  स्थिति  ar  सकती  ।

 दातार  :  इस  भ्रौचित्य  seq  में  कोई  सार  नहीं  है  ।  संविधान में  उच्छेद  १२५  में  यह  कहा

 गया  है  कि  न्यायाधीशों  के  विशेषाधिकार  तथा  छटी  व  निवत्ति  वेतन  सम्बन्धी  नियम  संसद  द्वारा

 बनाई  जान  वाली  विधि  के  श्रन्तगंत  शासित  कौर  अब  संसद्‌ उन  के  लिये एक  विधि

 बनाने  जा  रही  है
 ।

 इसलिये  इस  में  कोई  सार  नहीं  है  ।

 ठाकुर  दास  wera  :  यदि  आप  संविधान  के  उपबन्ध  का  इस  प्रकार  frat  करना

 चाहते  हैँ  तब  तो
 वे

 तनों  में  परिवहन  करने  का  प्रइन  भी  उठाया  जा  सकता  है  ।

 श्री  दातार  :  एक  माननीय  सदस्य  ने  यह  पूछा  है  कि  न्यायाधीशों  के  लिये  भविष्य  निधि
 में

 रुपया  जमा  करने  का
 कसे

 उपबन्ध  किया  गया  है  ।  भविष्य  निधि  क्या  है
 ?

 जब  किसी  भी  सरकारी

 कर्मचारी
 को

 निवृत्ति
 तन  पाने  का  अधिकार  होता  है  वह  भविष्य  के  लिये  भी  कुछ  रुपया

 कटा  सकता  है
 ।  इस

 निधि  को  भविष्य  निधि  कहते  हैं  ।  इस  में  कर्मचारी  का  रुपया  ही  होता  है
 ।

 किन्तु

 क्योंकि  वहू  रुपया  सरकार  के  पास  रहता  है  इसलिये  सरकार  उस  पर  कुछ  ब्याज  दे  देती  है  ।  मैं  नहीं

 समझ  सकता  इस
 मे

 सदस्यों  को  कया  आपत्ति  हो  सकती  है
 ।

 हम  ने  जो  कुछ
 भी

 किया  है  वह  उच्चतम

 न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  हित  में  ही  किया  है  ।  हम  ने  श्राज  तक  उन  के  हित  के  विपरीत  कुछ  नहीं

 किया है
 ॥

 ee  का  राना  Sahay

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 धी  की

 विधेयक

 श्री  फ्रेंक  मन्थनी  :
 श्रीमान  औचित्य  sea  का

 ठीक  समाधान  नहीं  हुस्ना है  ।  च् अ्रनुन्छेद  re

 (२)  में  यह  कहा  गया  है  कि  न्यायाधीश  के
 न

 तो  विशेषाधिकारों  में  शौर  न  भत्तों  में  शौर

 न  भ्रनुपस्थिति  gat  अथवा
 निवृत्ति  वेतन

 विषयक  अधिकारों  में  उस  की  नियुक्ति  के  पश्चात

 उस  को  शझ्रलाभकारी  कोई  परिवर्तन  किया  जायेगा  12.0

 श्री  दातार
 :

 हम  उन  में  कौन  सा  परिवहन  कर  रहे  हैं
 ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 में  इस  औचित्य  में  कोई  सार  नहीं  समझता  |  भ्रनुन्छेद  @24(2)}

 में  यह  कहा  गया  है  कि  न्यायाधीश  को  ऐसे  विशेषाधिकारों  कौर  भत्तों  का  तथा  अनुपस्थिति

 छुट्टी  और  निवृत्ति-बेसन  के  बारे  में  ऐसे  श्रमिकों  का  जैसे
 कि

 cag  निर्मित  विधि  के  द्वारा  या  watt

 समय  समय  पर  निर्धारित किय  जायें  तथा  जब  तक  इस  प्रकार  निर्धारित  न  तब  तक  ऐसे

 भत्तों  ate  अधिकारों  का  tari  द्वितीय  भझ्रनुसूची  में  उल्लिखित  हक  होगा  यह  संसद

 का  परमाधिकार  है
 ।  इस  के  बाद  ५ प्रनन्छेद श्  में  आगे  यह  कहा  गया  है  जब  तक  ये  निर्धारित  नहीं

 हो  जाते  तब  उन  को  संविधान की  दूसरी  अनुसूची  में  उल्लिखित  अघिकार मिलते  रहेंगे  ।  प्रथम

 उपबन्ध  के  भ्रनुसार  संसद्‌  को  भ्र घि कार  है  कि  वह  जब  भी  तथा  जैसे  भी  चाहे  नियम  निर्धारित

 कर  सकती है  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने
 :

 यह  बात  पुर्णतया  सत्य  है  परन्तु  जहां  तक  संघ  न्यायालय  के

 dal  के  अ्रधिकारों  are  का  प्रइन  है  उन  को  किसी  भी  भांति  कम  नहीं  किया  जा  सकता  ।  संसद

 उन्हें  ज्यादा  बेशक  कर  दे  परन्तु  उन  में  कुछ  कमी  नहीं  की  जा  सकती  |

 महोदय
 :

 उस  उपबन्ध  का  यह  ग्रंथ  है  कि  जब  तक  कोई  ऐसा  न्यायाधीश  सेवा  में  है

 तब  तक  उसकी  सेवा  की  शर्तों  के  उस  के  अरहत  में  नहीं  बदला  जा  सकता  ।  इसका  यही  था  कि

 किसी  न्यायाधीश  की  सेवावधि  में  उसको  किसी  प्रकार  का  लाभ न  हो  ।  उनकी  सुरक्षा  के  हित

 से  ही  यह  उपबन्ध  किया गया  है  ।

 ठाकुर  दास  भागने  :  इसीलिये तो  में  कह  रहा  हं  कि  हमें पता  होना  चाहिये  कि  संघ

 न्यायालय के  न्यायाधीशों  के  क्या  अघिकार  शादी  थे  ।  ताकि  हमें  पता  चल  सके  कि  विंमान

 धीशों को उनकी को  उनकी  तुलना  में  क्या  मिल  रहा है
 ?  मै  समझता हूं  हमें  इस  में  कोई  झ्रापत्ति  नहीं  होनी

 चाहिय े|

 श्री  दातार  :  इस  सम्बन्ध में  क्या  म  बाप
 का  ध्यान  खंड  २५  की  प्रो  दिला  सकता  हूं

 ?  इस

 खंड  में  स्पष्ट  रूप  से  यह  उपबन्ध  कर  दिया  गया  है  कि  इस  झ्धघिनियम  का  किसी  भी  न्यायाधीशਂ

 को  इस  के  प्रवर्तन  से  पहले  मिल  रहे  विशेषाधिकारों  तथा  भत्तों  ara  छुट्टी  की  अनुमति  अथवा

 निवृत्ति  वेतन  सम्बन्धी  अधिकारों
 पर

 किसी  भी  प्रकार
 का  लाभकारी  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।  हम  ने

 प्रत्येक  बात  का  ध्यान  रखा  है  ।  इसलिये  में  समझता  हूं  इस  विधेयक  के  किसी  खंड  के  बारे  में  कोई

 मतभेद  का  नही  उठता
 |

 इसको  प्रवर  समिति  को  सौंपने  की  कोई  शभ्रावस्यकता  नहीं  है  ।  इन

 रुथ  met  पर  संविधान  सभा
 में

 भली  भांति  विचार  कर  लिया  गया  था  ।  अरब  कोई  नया  तर्क  नहीं

 दिया  गया  है
 ।  इसलिये में  इस  प्रस्ताव का  विरोध  करता  हूं  सभा  को  इस  विधेयक  को

 स्वीकृत  करने  की  सिफारिश  करता हूं
 ः  नाभा

 मूल  अंग्रेजी  में



 Feys  उच्चतम  न्यायालय  र ३े

 घिर  की  शर्ते

 उपाध्यक्ष  महोदय :  wa  में  श्री  फ्रेंक  मन्थनी  इस  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपने

 प्रस्ताव सभा  के  मतदान  के
 लिये  रखता हूं  ।

 सभा में  मत-विभाजन  हुमा ।
 पक्ष में  ४०,  विपक्ष  में  १०७

 प्रस्ताव  प्रस्वीकृत  FAT  |

 महोदय  :
 wa  में  मूल  प्रस्ताव  को  रखता  हूं

 ।  प्रदान यह  है  :

 की  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  सेवा  की  कुछ  शर्तों  का  विनियमन  करने  ars

 विधेयक  पर  विचार  किया  जायें  16.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 महोदय  wa  हम  खण्डवार  चर्चा  प्रारम्भ  करेंगे
 ।

 wet यह  है  :  .

 खण्ड  २  विधेयक  का  aa  ७ ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat  ।

 खण्ड  २  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न यह है यह  है  :

 खण्ड  ३  विधेयक  का  at  बने  (1

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  ३  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड ४

 छुट्टी  के  विवरण  का

 ठाकुर  दास  भागने  :
 मैं  खण्ड

 ४
 के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  मेरी  समझ  में

 तो  ठीक  यही  होगा  कि  हम  पहले  यह  पता  लगा  लें  कि  इस  संविधान  के  प्रवृत्त  होने  से  पहले  फेडरल

 न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  की  छुट्टियों  atk  पेंशनों  के  सम्बन्ध  में  क्या  नियम  लागू  होते  थे  ।

 मेरा  अरपना  मत
 तो

 यह  है  कि  जब  तक  संविधान के  झनुन्छेद  ce  में  कोई  परिवर्तन नहीं  किया

 तब
 तक

 द्वितीय  a  gat  के  नियम  €  (  ५)  की  व्यवस्था  घरों  को  हमें  अनिवार्य  रूप  से  मानना  ही  पड़ेगा  ।

 भ्रनुच्छेद  १२४५  के  परन्तुक  के  हम  द्वितीय  अनुसूची  के  नियम  (५)  से  शासित होने  वाले
 व्यक्तियों

 से
 सम्बन्धित  नियमों  में  परिवहन  नहीं कर  सकते  |  at  तक  छुरिया और  पेंशनों के

 मामले  में  उच्चतम  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  पर  वही  नियम  लागू  होते  कराये  हैं  जो
 संविधान  के

 आरम्भ  से  फेडरल  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  पर  लागू  होते  रहे  हैँ  ।

 wa  इस  विधेयक  की  व्यवस्था यें  ठीक  dat  ही  या  उनसे  weal  या  बुरी  ?  यदि  वे  उनके

 मुकाबले  बुरी  तो  मैं  जरूर  कहूंगा  कि  हम  उन  नियमों  में  परिवर्तन  नहीं  कर  सकते  ।  लेकिन

 इसका  निर्णय  तब  तक  नहीं  किया  जा  जब  तक  कि  हम  दोनों
 की

 तुलना
 न

 कर  लें
 ।

 तब  तक
 में इस

 खण्ड  ४  का  सेन  नहीं  कर  सकता  |

 मूल  मं प्रे जी  में
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 faq

 ठाकुर  दास

 इसलिये  मेरा  अ्रनुरोध  है  कि  गृह-किये  मंत्री  हमें  इस  सम्बन्ध  में  पुरी  सामग्री  जुटायें  ।  तभी

 डूम  कोई  fata  कर  सकेंगे  ।

 श्री  दातार  :  फेडरल  न्यायालय  की  स्थापना  उच्चतम  न्यायालय से  पहले  हुई  थी  ।
 मैं

 भी  बता  चुका हूं  कि  ब्रिटिश  प्रशासन ने  R&R  में  एक  आदेश  जारी  किया  जिसमें  उच्चतम

 न्यायालय  की  स्थापना  तक  की  सभी  परिस्थितियां  बताई  गई  थीं  ।  वह  श्रादेश  संसद्‌  पुस्तकालय  में

 देखा जा  सकता  है
 ।

 माननीय  सदस्य  उसे  देख  सकते  थे
 ।  दूसरी चीज  यह  है

 कि  उद्देश्य तथा  कारणों

 के  विवरण  में  हम  ने  स्पष्ट  रूप  में  कहा  है  कि  विधेयक  में  रखी  गई  सेवा  की  शर्तें  RR  के  फेडरल

 न्यायालय  आदेश  की  अपना  कहीं  अ्रधिक  उदार  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :  माननीय  सदस्य  उसे  पुस्तकालय  में  देख  सकते  हैं
 |

 यह  है  :

 खण्ड  ४  विधेयक  का  रंग  बने  गद

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  ४  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न
 यह  है  :

 खण्ड  ५  से  २१  तक  विधेयक  के  लग  aq  पै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 खण्ड  ४५  से  २१  तक  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 नया  खण्ड  २१-क

 yat  फ्रेंक  में  अपना  मंद्योधन  संख्या  ४
 प्रस्तुत  करता  जिसमें

 TH  नया  खण्ड  तक  जोड़ने  का  प्रस्ताव है  ।  इसके  द्वारा  चाहता  हूं  कि  उच्चतम  न्यायालय  के

 न्यायाधीश
 को  दिय  जाने  वाले  निवृत्ति  वेतन  पर  कर

 न
 लगाया  जाये  ।

 में  केवल  कुछ  ही  बातें  कहना  चाहता  हुं
 ।

 दो-एक  माननीय  सदस्यों  ने  इस  बात  से  तो  सहमति

 की  है  कि  यह  विधेयक  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाना  लेकिन  वे  यह  नहीं  मानते  कि  उच्चतम

 न्यायालय  के  न्यायाधीशों  को  पेन्दा नों  के  मामले  में  कोई  रियायतें  देनी  चाहिये  ।  राजनीतिज्ञ लोग  तो

 यह  चाहते  हैं  कि  देश  के  प्रत्येक  व्यक्ति  को  सन्यासी  की  तरह  रहना  चाहिये  ।  श्राम  राजनीतिज्ञ

 आत्म-त्याग
 प्रो

 सेवा  की  भावना  पर  जरूरत  से  ज्यादा  जोर  देते  इतना  कि  वह  पाखंड  जैसा  ही

 लगने  लगता  है
 ।

 इसकी  झाड़  में  लोगों
 को

 पर्याप्त  वेतन
 न

 देने  की  बात  छिपाई  जाती  है  ।

 राज  देश  में  सब  से  अधिक  चिन्ता  की  बात  यह  है  कि  पुरे  प्रशासन  में  भ्रष्टाचार  फैलता  जा

 रहा है  ।  कौर  इसका  मुख्य  कारण  यह  है
 कि

 देश  में  जीवन  निर्वाह  की  लागत  दिन-दिन  बढ़ती  जा

 रही है  ।  इसका  इलाज़  यही  है  कि  हमें  लोगों  को  अधिक  से  अधिक  पर्याप्त  वेतन  कौर  खास  तौर

 से  tart
 देनी  चाहियें

 ,
 तब  हमारे  प्रशासक  अन्य  प्रलोभनों  की  झोर  झाँख  उठाकर  भी  नहीं  देखेंगे

 ।

 paisa  जीमें



 २४५  १९४८  उच्चतम  न्यायालय  ४२१४

 धीर  की

 विधेयक

 मैने
 अपन  संशोधन  में  न्यायाधीशों  की  पेंशनों  बढ़ाने  की  बात  नहीं  कही  हालांकि वहू  बहुत

 कम  है
 ।

 मैंन  सीटें  यही  चाहा  है
 कि

 उनकी  पे  न्शनें  राय-कर  से  विमुक्त  कर  दी  जानी  चाहियें
 |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 अभी  किसी  की  dead  भी  राय-कर  से  विमुक्त  नहीं  शे च् भ्रौर  यदि

 न्यायाधीशों  की  पैमाने  राय-कर  से  विमुक्त  कर  दी  तो  फिर  wea  पदाधिकारी  भी  इसकी

 मांग  करेंगे
 ।

 उससे  कठिनाइयां पैदा  होंगी  ।

 श्री  करे
 क  मन्थनी :  सरकार  न  तो  उनकी  पेंशनों  को  राय-कर  से  विमुक्त करने  के  लिये

 तेयार  प्रौढ़  न  उनको  पेन्शन  के  रूप  में  ३०००  रुपये  देने  के  लिये  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  :  मैं  यह  नहीं  चाहता  कि  भारतीय  नागरिकों में  कोई  विभेद

 किया  जाये
 ।

 संसद्‌  ने  राष्ट्रपति  के  वे  तन  को  भी  राय-कर  से  विमुक्त  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  माना
 था  ।

 इसलिये  न्यायाधीशों  के  पेंशनों  को  उससे  विमुक्त  करना  उचित  नहीं  होगा  ।  हां  यदि  उनकी  पेंशनों

 बढ़ाने  की  बात  तो  मे  उससे  सहमत  हो  सकता हुं  ।  लेकिन  मैं  न्यायाधीशों के  बारे
 में  अलग  से  कोई

 नियम  बनाने  के  पक्ष  में  नहीं  हूं  ।

 fait  दातार  :  जैसा  कि  पंडित  ठाकुर  दास  ard ने  कहा  न्यायाधीशों  की  को

 आयकर  से  विमुक्त  करना  उनके  साथ  वरीयता  का  वर्ताव  करना  जो  उचित  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय द्वारा  संशोधन  संख्या
 ४

 मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत हुआ

 fat  फ्रेंक  मन्थनी  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  ५  प्रस्तुत  करता  मैं  चाहता

 हूं  कि  कोई
 भी  जो

 उच्चतम  न्यायालय  का  न्यायाधीश  रह  चुका  सरकार  द्वारा
 किसी  न्यायिक  ग्रीवा  श्रद्धन्यायिक  पद  पर  नियुक्त  किये  जाने  को  छोड़  अन्य  किसी

 सरकारी या  मैच-सरकारी पद  को  ग्रहण  न

 माननीय  मन्त्री  की  बातें  सुन  कर  मुझे  यह  उक्ति  याद  हो  कराती  है  ।  विनाशकाले  विपरीत  बुद्धि
 ।

 सभी  दलों  के  माननीय  सदस्य  यह  जरूरत  महसुस  करते  हैं  कि  न्यायपालिका  के  लिये  एक  विशेष

 अवस्था  की  जानी  उसे  किसी  भी  प्रकार  से  भ्रष्ट  नहीं  होने  देना  चाहिये  ।  में  प्राकार

 बताता  हूं  कि  हमारे  कई  उच्च  न्यायालयों  की  स्वतन्त्रता  दिन-दिन  कम  होती  जा  रही  क्योंकि  लोग

 खुले  ढंग  से  उनके  नीतियों  की  आलोचना  करते  है  ।  इसका  मुख्य  कारण  यह  हूँ  कि  सरकार ने  एक  प्रथा

 सी  बना  दी  ह  कि  उच्च  न्यायालयों  ate  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  को  राजनीतिक  वरीयता

 भी  दी  जा  सकती है
 ;

 उनको  राजदूत  भी  बनाया  जा  सकता  है
 ।

 इसीलिये  जनता  कहती  है  कि
 अमुक

 न्यायाधीश  ने  अपने  भावीलाभ  की  दृष्टि  से  कार्यपालिका  के  साथ  पक्षपात  किया  है
 ।  सरकार ने  ही

 जनता
 को

 यह  दिया  है  ।  माननीय  सदस्य  को  इस  पर  विचार  करना  चाहिये  |

 माननीय  मन्त्री  ने  इसके  पक्ष  में  यह  दलील  दी  है  कि  संविधान  में  इस  प्रथा  की  व्यवस्था  की  गई

 लेकिन  सरकार  पूरे  संविधान  को  इतना  पवित्र  तो  नही  मानती
 |

 उसने  इन  सात  वर्षों  में  सात  बार

 संविधान  में  दिये  गये  जनता  के  मूलभूत  अधिकारों  पर  कुठाराघात  किया  है
 ।  तब  सरकार  संविधान  की

 इस  व्यवस्था को  भी  क्यों  नहीं  बदल  सकती  ?
 इस  प्रथा  के  कारण  जनता  का  बिस्वास  उच्च

 लयों  पर  से  उठता  जा  रहा  है  ।  हम  इसे  प्रनहोना  नहीं  कह  सकते  |  माननीय  मंत्री  को  इस  सम्बन्ध  में
 कम

 से  कम  अपने  ही  सहयोगियों  से  coat  करना  चाहिये  |

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 ata  की  शर्तें  )

 विधेयक

 चं०  जेन  :
 मेरा  एक  afar wee  मैं  श्री  फ्रेंक  एन्थनी

 के
 संशोधन  का  समर्थन  करता  हूं  परन्तु  साथ  ही  साथ  मेरा  विचार  है  कि  उनका  संशोधन  संविधान  के

 भ्रनुसार  नहीं  है
 ।

 हमने  इस  विधेयक  को  संविधान  के  अनुच्छेद  g2¥(2)  के  म्रधीन  प्रस्तुत किया  है

 जिसमें  बताया  गया  है  कि  प्रत्येक  न्यायाधीश  को  संसद्‌  द्वारा  समय-समय  पर  बनाई  गई  विधियों  के  द्वारा

 छुट्टी  तथा  निवृत्ति  वेतन  रानी  के  अधिकार  दिये  जायेंगे
 ।

 इसलिये  इस  विधेयक  में  हम  न्यायाधीशों
 के

 भत्ते  तथा  निवृत्ति  बेतन  शादी  का  ही  उपबन्ध  कर  सकते  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  विधेयक
 में  हम  सेवा

 की  दार्तों  की  व्यवस्था कर  सकते  हैं  तथा  नियुक्ति की  शर्तों  की  नहीं  ।  इसलिये यह  संशोधन  विधेयक

 की  व्याप्ति में  नहीं  जाता  है  ।

 ठाकुर  दास  भागने
 :
 afar  प्रदान  के  सम्बन्ध  में  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  हूं

 ।
 मेरे

 नीय  मित्र  ने  कहा  कि  ag  संशोधन  अनुच्छेद  १२५  के  penis  नहीं  भ्राता  है  परन्तु  मेरा  निवेदन है  कि

 भ्रतुन्छ्ेद  ce  में  स्पष्टतया दिया  है  कि  निवृत्ति वे  तन  तथा  aa  विशेषाधिकारों को  संसद

 विधि  द्वारा  निर्धारित कर  सकती  है  ।  उसी  के  आधार  पर  हम  इनको  विधि  द्वारा  निर्धारित कर  रहे

 हैं  ।  कौर  इसीलिए  सेवा  की  एक  शर्तें  यह  भी  लगा  सकते  हूँ  कि  सेवा  निवृत्ति  के  न्यायाधीश

 पद  पर  नियुक्त नहीं  किया  जा  सकता  हैं
 ।

 मेरे  विचार  से  अनुच्छेद १२५  के
 ate  ऐसा  किया

 जा

 सकता  है  श्र  यह  संशोधन  ठीक  है  |

 मंत्री  गो०  ao  पन्त  )  :.
 विधेयक  में  यह  व्यवस्था  रखी  गई  है

 कि

 उच्चतम  न्यायालय  का  कोई  भी  न्यायाधीश  सेवा  निवृत्ति  के  च्  भारत  के  किसी  भी  न्यायालय  में

 वकालत नहीं  कर  सकता  हैँ  ।  अपने ही देश ही  देश  के  किसी  न्यायालय में  कोई  न्यायाधीश वकालत  करे  यह

 उस  न्यायाधीश के  प्रतिष्ठा  के  विरुद्ध  है  ।  परन्तु  मैं  यह  उचित  नहीं  समझता  कि  एक  न्यायाधीश  जिसने

 देश  की  सेवा  योग्यता  गौर  बुद्धिमत्ता  से  की  हो  उसको  कोई  अवसर  न  दिया  जाये

 श्री  गजराज  सिह  (fortterrate ) :  क्या  माननीय  मन्त्री  औचित्य  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कह

 रहे  हैं
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 जब  ग्रौचित्य  उठाया  गया  था
 संभवतया  माननीय  मंत्री  यहां पर

 उपस्थित नहीं  थे  ।  मैं  इस  पर  निर्णय  देता  हूं
 ।

 मैं  पंडित  ठाकुर  दास  aria  के  विचारों  से  सहमत  हूं  कि  इस  उपबन्ध  को  भी  सेवा  की  शर्तों  में

 रखा  जा  सकता हैं
 ।  ऐसी  व्यवस्था

 रखी
 जा  सकती  हैँ  कि

 जो
 व्यक्ति  उच्चतम  न्यायालय  का  न्यायाधीश

 रह  चुका  वह  राज्य  की  न्यायिक  अथवा  श्रद्धेन्यायिक  सेवा  के  अतिरिक्त  wea  कोई  नियुक्ति  स्वीकार

 नहीं  कर  सकेगा  ।  यह  भी  एक  सेवा  की  शर्तें  है  जिसको  नियुक्ति  के  पहले  बताया  जा  सकता  है  इसलिए

 यह  औचित्य प्रश्न  ठीक  नहीं  हूँ  |

 श्री  ब्रज  राज  सिह  उपाध्यक्ष में  श्री  फ्रैंक  मन्थनी  के  संशोधन के  समर्थन में  खड़ा

 gu हूं  ।  में  इसलिये  उसका  समर्थन  करता  हूं  कि  जहां  तक  सुप्रीम  कोटे  के  जजेज़  का  सवाल  देश  के

 नागरिकों  के  दिलों  ate  दिमागों  के  भ्रमर  यह  भावना  रहनी  चाहिए कि  वे  सिर्फ़  निष्पक्ष ही  नहीं  हैं

 बल्कि  नागरिकों  को
 भी

 यह  लगता  है
 कि

 वे  निष्पक्ष  हैं  ate  निष्पक्षता  को  gg  रखने  के  लिए  यह  बहुत

 ही
 राजनयिक  हैँ  कि  जब  वे  सुप्रीम  कोर्ट  की  जज शिप  से  रिटायर

 हो
 जाय॑

 तो
 जैसे  कि  भारतीय  संविधान

 मूल  wast  में
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 की  शर्तें

 में  कहा  गया  है  कि  वे  देश  में  कहीं  भी  किसी  भ्र दा लत  में  वकालत  नहीं  कर  सकेंगे  उसी  तरह  से  यह  भी

 साफ़  चीज़ें  रहनी  चाहिए  कि  सरकार  की  तरफ़  से  प्रौढ़  राज्य  की  तरफ़  से  उन्हें  किसी  तरह  की  कोई

 नियुक्ति  नहीं  दी  जायगी  ।  जब  उनके  दिमाग़  में  इस  तरह  की  भावना  रहती  है  कि  सुप्रीम
 कोट

 की

 शिप  से  रिटायर  होने  के  बाद  सरकार  उनको  किसी  उच्च  सरकारी  पद  पर  नियुक्त  कर  सकती  हैं  तो

 इंसानी  कमज़ोरी  के  नाते  ae  आशंका हो  सकती  कि  वें उस  निष्पक्षता श्र  दृढ़ता  का  परिचय

 न
 दें  जो  कि  उनसे  भ्रपेक्षित  है  ।  मे  यह  नहीं  कहना  चाहता  हं  कि  इस  तरीक़े  से  उनकी  निष्पक्षता खत्म

 हो  यह  मेरे  कहने  का  उद्देश्य  नहीं  है  लेकिन  हमें  यह  भी  देखना  है  कि  भलें  ही  इससे  चाहे  उनकी

 निष्पक्षता  ख़त्म  न  हो  लेकिन  इससे  नागरिकों  के  दिमागों  में  कोई  इस  तरह  की  भावना  घर  न  कर  जायें

 कि  इससे  उनकी  निष्पक्षता  ख़त्म  हो  सकती  है  ।  यह  चीज़  बहुत  ख़तरनाक  है  कौर  यह  देश  के  भविष्य

 के  लिए  ate  उनकी  उन्नति  के  हक़  में  बहुत  खतरनाक  है  ।

 सुप्रीम  कोट  जजेस  की  बात  तो  wert  हैं  लेकिन  जहां  तक  दूसरे  कुछ  लोगों  का  सवाल
 प्रभी

 राज्य  की  तरफ़  से  इस  तरह  के  प्रलोभन  दिये  जाते  दौर  उन  प्रलोभनों  की  वजह  से  कभी-कभी  बड़ा

 अ्रन्याय  हो  जाया  करता  है  |

 एक  केस  देखने  में  प्राया  जिसमें  एलेक्शन  ट्रायबुनल  ने  एक  जजमेंट  दिया  प्रो  उसके  दूसरे  ही

 दिन  उनका  एपांय  टेंट  हो  गया  |  वह  वहां  से  रिटायर  हो  गये  रिटायर  होने  वालें  दिन  उन्होंने  जजमेंट

 दिया  है  शौर  उसके  दूसरे  दिन  सरकार  की  तरफ़  से  उनकी  नियुक्ति  कर  दी  गई  ।  मैं  यह  नहीं  कहना

 चाहता  कि  उन्होंने  जो  जजमेंट  दिया  वह  किस  तरह  का  था  लेकिन  जिस  दिन  उन्होंने  जजमेंट  दिया

 रिटायर  होने  की  वजह  से  उसके  दूसरे  दिन  सरकार  की  तरफ़  से  उनकी  नियुक्ति  हो  इससे

 रिकों  के  दिनारा  में  एक  शंका  पैदा  हो  सकती  है  कि  उसमें  कोई  गड़बड़ी  रही  होगी
 प्रौढ़

 उसमें  प्रवीण

 कोई  ऐसी  बात  रही  होगी  जो  कि  उचित नहीं  थी  ।
 तो  इसलिए  यह  बहुत  ही  आवश्यक  है

 कि
 जो  देश

 की  सब  से  बड़ी  जुडीशियरी  जो  देश  का  सबसे  बड़ा  न्यायालय  जिसका  कि  fas  यही  कार्य  नहीं

 है  कि  वह  नागरिक  ak  नागरिक  के  बीच  न्याय  बल्कि  जिसके  ऊपर  हमारे  संवि  न  की  रक्षा

 करने  की
 जिम्मेदारी  उस  जुडीशियरी  के  सदस्यों  के  दिमांग  में  ऐसी  बात

 न
 कराने  पावे

 ।
 और  उनके

 दिमाग
 में  चाहे  यह  बात  न्य  या  न  झावे  लेकिन  यह  भी  आवश्यक  है  कि  देश  में  किसी  नागरिक  के  मन

 में  यह  बात
 न

 झरा  सके
 कि

 नगर  जज  किसी  खास  मामलें  में  खास  प्रकार  का  दृष्टिकोण  अपनायेगा

 तो
 उसको

 राजदूत  नियुक्त  कर  दिया  जायेगा  या  कौर  कुछ  कर  दिया  जायेगा
 ।

 इसलिये  मैं  निवेदन
 करूंगा  कि

 फ्रेंक  मन्थनी  महोदय  का  जो  संशोधन  है  उस  पर  सरकार  गम्भीरतापूर्वक विचार  करे
 और

 उसे
 स्वीकार

 कर  ले  ।  उसे
 स्वीकार  करके हम  संविधान  इस

 भावना
 के  भ्रनुसार ही  कायें

 करेंगे
 कि

 सुप्रीम  कोर्ट  का  जज॑  वकालत  न  करे  ।  देश  में  टेलेंट  की  कमी  नहीं  देश  में  योग्य  व्यक्तियों  की ५  aN

 कमी  नहीं  है
 ।

 लोगों  को  अ्रपने  लिए  एक  क्षेत्र  चुन  लेना  चाहिए
 ।  जो

 लोग  जु डो दियरी में  जाते  हैं  वे

 कोटे प्रो  सुप्रीम  चोटें  के  जज  हो  सकते  हैं  ।  कौर  उससे  अवकाश  ग्रहण  करने  के  बाद  भी  जहां  सरकार

 किसी  विशेष  कार्य  के  लिए  उनकी  सेवाओं की  शझ्रावश्यकता  समझे तो  उनको  सुप्रीम  कोर्ट  में  बुला

 सकती  है  या  किसी  वासी  जुडीशियल  तरीके  के  ट्रायबुनल  में  उनको  नियुक्त  कर  सकती  है  कौर  इस

 अकार  उनको  ले  सकती है
 ।  लेकिन  यदि  उनको  किसी  राजनीतिक  पद  पर  या  किसी  दूसरे  पद  पर  नियुक्त

 किया
 जायेगा

 तो
 इससे  देश  में  एक  खतरनाक  भावना  पैदा  हो  सकती  है  |

 इसलिये  मेँ  निवेदन  करता  हूं  कि  सरकार  इस  संशोधन  पर  गम्भीरतापूर्वक  विचार  करे  धौर

 उसे  अवश्य  स्वीकार कर  ले



 RIC  २४५  ae Ges

 धघीथ  की  शर्तें  )

 विधेयक

 पंडित  गो०  न०  पन्त  :  जब  औचित्य  प्रश्न  उठाया  गया  था  में  उस  समय  यहां  पर  उपस्थित  नहीं

 था
 इसलिये  मैँने  संशोधन  के  सम्बन्ध  में  बोलना  प्रारम्भ  कर  दिया  था  परन्तु  बाद  में  अपनी  गलती

 को

 समझा  |  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीश  प्रतिष्ठित  व्यक्ति  होते  हैं

 होने  चाहियें
 |

 उनको  तथा  विद्वान  ही  समझा  जाना  इसी

 कारण  क्या  यह  उचित  होगा  कि  ऐसे  विद्वानों  के  सेवा  निवृत  होने  के  च  देश  को  उसके  विकास

 तथा  कल्याण  के
 लिये

 उनकी  लाभदायक  सेवाओं से  वं  चित  रखा  जाये
 ।

 सेवा  में  नियुक्त  सभी  व्यक्तियों

 को  चाहे  वह  जिला  उप  न्यायाधीश  कोई  भी  क्यों  न  स्वतन्त्रता  होती  है  कि

 सेवा  निवृत्ति  के  कराह  जो  चाहें  वह  करें  ।  मैँ  समझता  हूं  कि  हमारे  लोगों  के  चरित्र  के  बारे  में
 इस

 प्रकार

 की  शंका  करना  उचित  नहीं  है  ।

 श्री  फ्रेंक  मन्थनी
 :

 हम  मान  लेते  हें  कि  वह  सभी  महात्मा  हैं  ।  परन्तु  श्राम  जनता को  यह

 सोचने  का  अवसर  देते  हैं  कि  रखना  भविष्य  सुधारने  के  लिये  उनको  भी  प्रभावित  किया
 सकता

 ay
 2  |

 पंडित  गो०  qo  पन्त  :  यदि  इसको  स्वीकार  कर  लिया  जाये  कि  उनके  विद्वता  के

 सम्बन्ध  में  सभा  में  कोई  मतभेद  नहीं  है  तो  मं  इसका  स्वागत  करता  हुं
 ।  प्रौढ़  इसीलिये मेरी  समझ  में

 नहीं  कि  इनके  बारे  में  ऐसा  क्यों  सोचा  जाये  ।  जब  हम  उन  पर  सन्देह  नहीं  करते हें  तो  देश

 की
 हानि  कयों  होने दी  जाये  ।  यहां  पर  जनता  के  प्रतिनिधि  हैं  कौर  जब  उनका  विचार है  कि  यहं

 सभी  लोग  तथा  निष्पक्ष  होते  हें  तो  जनता  ही  उन  पर  सन्देह  क्यों  करेगी
 |

 श्री  फ्रेंक  एंटनी  :  लोग  सन्देह  कर  रहे  हें  ।

 पंडित  गो०  ब०  पन्त  :  में  समझता हूं  कि  लोगों  द्वारा  यहां  पर  भेजे  गये  प्रतिनिधि  ही  उन  पर

 सन्देह  करते  हैं  श्रन्यथा दोनों दोनों
 की

 भावनाओं  में  कोई  अन्तर  नहीं  होना  चाहिये
 |  यह  संभव है  कि

 जनता

 की
 भावना

 को
 ठीक  रूप  से  प्रतिनिधित्व  ही  नहीं  कर  रहे  हों  ।  मगर  में  ऐसा  नहीं  सोचता

 ।  मेरा

 यही  कहना  है
 कि

 सभी  शादी  को  जो  भ्र धि कार  हैं  वह  उनको  भी  दिये  जाने

 चाहियें  |  उनको  इस  स्वतंत्रता  से  कयों  वंचित  रखा  जाये  ?  हमें  भ्रपने  लोगों  के  चरित्र  पर  विश्वास

 करना  चाहिये  अन्यथा  हमारी  नीव  खोखली  रहेगी  जिसके
 कभी  भी

 गिरने
 का  खतरा  बना  रहेगा

 ॥

 में  श्री  फ्रेंक  मन्थनी  को  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  यह  प्रश्न  संविधान  सभा  में  भी  उठाया  गया

 था
 शौर

 उस  समय  उन्होंने  इसका  समान नहीं  किया  था  ।

 में  समझता  हूं  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  लिये  इस  प्रकार  का  नियम  बनाना

 उनकी  प्रतिष्ठा  के  अनुकूल  नहीं  होगा  ।  जब  श्राप  उन्हीं  पर  विश्वास  नहीं  करेंगे  तो  में  नहीं  जानता

 कि  बाप  कौर  किस पर  विश्वास  करेंगे  ।

 fart  सिंहासन  सिह  नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  कौर  लोक  सेवा  आयोग  के  सदस्यों

 के  लिये  ऐसे
 ही

 नियम  हैं
 ।

 ———<——  क

 faa  प्रंग्रेजी  में
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 धीर  की
 शत

 पंडित गो  ०  ब०  पन्त  :  यह  प्रश्न  संविधान  सभा  में  भी  उठाया  गया
 था  ।

 उस  समय यह

 बताया गया  था  कि  लोक  सेवा  आयोग  का  सरकार  से  निकट  सम्बन्ध  होता  है  क्योंकि  उनकी  सभी

 बातें  सरकार  से  सम्बद्ध  होती  हैं  ।  परन्तु  न्यायपालिका  का  सरकार  से  कोई  सीधा  सम्बन्ध  नहीं  होता

 कभी  कोई  मामला  न्यायपालिका को  जाता  है  ।  दोनों  में  ग्रस्त  है  इसलिये  संविधान  सभा ने

 दोनों  सदस्यों  पर  विचार  करके  यह  निर्णय  किया  कि  लोक  सेवा  आयोग  के  सदस्यों  के  लिये  तो

 इस  प्रकार  का  नियंत्रण  रखना  वांछनीय  होगा  परन्तु  न्यायाधीशों  के  सम्बन्ध  में  ऐसा  करना

 नहीं  होगा  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  हमें  लोगों  के  चरित्र  पर  विश्वास  करना  चाहिये  भ्रौर  कोई

 सन्देह  नहीं  करना  चाहिये  ।  हम  स्वतन्त्र  देश  के  वासी  है  ate  यदि  हम  यहां  के  सब  से  सम्मानित

 व्यक्तियों  का  भी  विश्वास  नहीं  करेंगे  तो  लोकतंत्र  की  नींव  हमेशा  कमजोर  रहेगी  ।  में
 आशा  करता

 हूं  कि  इस  संशोधन  पर  ग्रा ग्रह  नहीं  किया  जायेगा
 ।

 श्री  फ्रेंक  मन्थनी  :  में  अपने  संशोधन  पर  मतदान  चाहूंगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या ५  मतदान  के  लिये  रखा
 गया  ।

 सभा  में  मत  विभाजन  पक्ष में  ३१,  विपक्ष में  2ok |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 महोदय :  प्रदान  यह  है
 :

 ग्  खण्ड  २२  विधेयक  का  an  बने  16.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 खण्ड  २२  विधेयक  मेँ  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  २३.  विधेयक
 में  जोड़  दिया  गया

 ।

 खण्ड  नियम  बनाने  की  शक्ति )

 श्री  ब्रज  राज  सिंहः  में  अरपना  संशोधन  संख्या  १९  प्रस्तुत  करता  हुं  ।  में  चाहता  हूं
 कि

 बला
 ate

 को  हटा  दिया जाये
 ।

 में  यह  संशोधन  इसलिये  रख  रहा  हूं  कि
 इन  दो  विषयों

 के
 बारे  में  नियम  बनाने  का  कोई  अ्ररन  न  उठे  ।  जहां  तक  वेतन  का  सवाल  संविधान  ने  एक  दर

 निश्चित  कर  दी  fae  उसी  के  अनुसार  उन  साहिबान  को  वेतन  मिलता  है  ।  कर्ब  हम  उनको  कौर

 विशेष  सुविधायें देने  की  सोच  रहे  हें  ।  में  जजों  को  विशेष  सुविधायें दिये  जाने  की  कोई  बुरी  बात  नहीं

 समझता  लेकिन  मैँ  यह  करना  चाहता  हूं  कि  विशेष  सुविधायें  देने  की  बात
 मिनिस्टरों  से  शुरू हुई

 बढ़ती  चली  जा  रही  है
 |

 यदि  हम  जजों  की  विशेष  सुविधाओं  को  खत्म  कर
 तो

 हो  सकता

 है  कि  यह  बात  उलट  कर  मिनिस्टरों  की  तरफ  भी  जाये  we  उनकी  विशेष  सुविधायें  भी  खत्म हों

 में  चाहता  हूं  कि  सरकारी  अधिकारियों  या  जन-सेवकों  को  जो  कुछ  भी  वेतन  दिया  वह  जनता

 को  मालूम हो  |  उसको  अच्छी  तरह  से  ज्ञात  हो  कि
 ay  व्यक्ति  को  इतना  वेतन  दिया  जाता  है

 ।

 श्राज  स्थिति  यह  है
 कि  यह  दिखाया  जाता  है  कि  किसी  मिनिस्टर

 को
 वेतन  दिया  जाता है  दो

 लेकिन  उसको
 जो  विशेष  सुविधायें

 दी
 जाती  वे  कभी-कभी  जाकर

 दस
 हजार  की  बैठ  जाती  हैं

 ।

 में
 यह  नहीं  कहता  कि  सुप्रीम  कोटे  के  जजों  की  विशेष  सुविधायें  भी  इतनी  बैठ  लेकिन

 निष्य

 मूल  मं प्रे जी  में
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 घिर  की  शत  )

 विधेयक

 श्री  ब्रज  राज

 के  लिये  ae  एक  बुरा  उदाहरण  होगा
 ।

 इसलिये  मैं  इसका  विरोध  करता  हूं
 ।

 राज
 सरकार

 के  किसी
 मिनिस्टर  के  मकान का  किराया  ३७००  रुपया  होता  फ़रनीचर  का  किराया  १७५०

 रुपया  होता  लेकिन  उसका  वेतन  २२००,  २२५०  रुपये  होता  लेकिन  जो  उनके  रेसिडेंस  के  लिये

 मकान  जो  फर्निचर  उसका  किराया  करीब-करीब  जाकर  पांच  हजार  से  ऊपर  बैठता
 शौर

 भी  इस  तरह  के  लोग  हें  जिनके  जितने  वेतन  हैं  उससे  कहीं  ज्यादा  उनके  मकान  का  तथा  फर्निचर  का

 किराया हो  जाता  वह  ज्यादा  बैठता  है  ।  इसलिये  इस  तरह  की  बातों  को  मगर  हम  बढ़ायेंगे  तो

 उसका  नतीजा  यह  होगा  कि  जो  जनता  है  देश  जो  वाकई  मुल्क  की  मालिक
 मुल्क

 की
 स्वामी

 जिसके  नाम  पर  हम  सब  राज  करते  सरकार  राज  करती  जिसके  प्रतिनिधि यहां  बन

 जिसके  नाम  पर  सुप्रीम  कोट  के  जो  अजीज़  हैं  बे  भी  कानूनों  का  पालन  करते  ह.) ष्  कानूनों  को

 इंटरप्रेट  करते  उसके  साथ  हम  इंसाफ  नहीं  करेंगे  ।  यदि  उसको  यह  मालूम  न  पड़े
 कि

 हमारे  खजाने

 में  से  कितना  रुपया  र  किस  काम  के  लिये  जा  रहा  तो  उसमें  बड़े  भय  की  बात  बुराई की  बात

 हैं  ।  इसलिये  में  चाहता  हुं  कि  श्राप  यह  महसूस  करते  हैं  कि  हमारे  विधान  में  सुप्रीम  कोर्ट  के

 अजीज़  के  लिये  जितना  वेतन  निश्चित  किया  गया  वह  वर्तमान  परिस्थितियों में  कम  तो

 विधान का  संशोधन  करें  शौर  उनको  श्राप  ज्यादा  वेतन  दें  ।  लेकिन  इस  तरह  उनको  रेसिडेंस
 की

 पूरी

 सुविधायें  ax  फ्री  सुविधायें  प्रौर  साथ  ही  साथ  मेडिकल  ट्रीटमेंट  की  मुफ्त  सुविधायें  देना  ठीक  नहीं

 होगा  ।  इसी  तरह  से  श्राप  उनके  लिये  ate  सुविधायें  देते  ष्  खर्चा  बढ़ाते  नज़ीर  में  समझ  ता

 हूं  यह  बुरी  बात  है  ।  ऐसा  करके  अराग  के  लिये  हम  दूसरे  लोगों  के  लिये  इन  सुविचारों की  मांग
 करने

 का  दरवाजा खोल  रहे  जो  ठीक  नहीं  में  तो  कहूंगा  कि  इन  सुविधाओं को
 त्यागने  की

 जो  शुरुआत  है  वह  मिनिस्टसं  से  ही  श्राज  ही  होनी  चाहिये  ।  कुछ  ग्रसा  झा  यह  कहा  गया  है  कि

 हम  १४५००  के  बजाय  १२४५०  लेंगे  लेकिन  साथ  ही  साथ  यह  भी  कह  दिया  गया  था  कि  यह  इनकम

 ent  फ्री  होगी  |  ail  यहां  पर  कहा  गया  है  कि  सुप्रीम  कोट  के  जजों  की  जो  पेशन  है  वह

 बि  से  फ्री  नहीं  होनी  चाहिये  ।  में  इस  बात  से  सहमत  हूं  ।  इनकम-टैक्स में  Ge  की  बात  किसी

 की  आमदनी  में  भी  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 जो  में  इसका  विरोध  कर  रहा  हूं  इसका  यह  नहीं  है  कि  मुझे  उनके  खिलाफ  कोई  शिकायत

 में  नहीं  चाहता  कि  उनके  ही  वेतन  कम  हों  प्र  दूसरों  के  वेतन  कम  न  हों  ।  में  चाहूंगा कि

 सरकार  की  तरफ  से  ही  स्वयं  इसका  उदाहरण  पेश  हो  ।  हम  समाजवादी समाज  की  रचना  करन  जा

 रहे  उसके  वास्ते  सब  से  पहले  सरकार  को  प्रात  है  ।  इस  वास्ते  इस  पर  जब  fy

 सुप्रीम  कोट  के  अजीज़  के  लिये  जो  फ्री  रेसिडेंस की  तथा  wer  सुविधाओं की  बात  की  जा  रही

 सरकार  उदाहरण  पेश  करे  कि  किसी  को  भी  इस  तरह  की  मुफ्त  सुविधायें  प्राप्त  नहीं  होंगी

 जिनको  पहले  से  ही  प्राप्त  हें  उनकी  छिन  जायेंगी  ।  इस  तरह  की  जो  घोषणा  हो  वह  साफ  तौर  से  हो  ।

 एसा न  हो  कि  तनख्वाह  को  तो  कम  करके  दो  हजार  या  डेढ़  हजार  था  एक  हज़ार  कर  दिया

 जाय  कौर  पांच
 हज़ार  दूसरी  प्रकार  की  सुविचारों  के  रूप  में  प्राप्त  कर  लिया  जाये  |

 इसलिये में  चाहता हूं  कि
 ate

 को  इसमें  से  निकाल  दिया  जाये  ।

 श्री  दासप्पा
 में  समझता  हूं  कि  इस  संशोधन  से  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा

 क्योंकि  खण्ड  २४  में  अ्रधिनियम  के  सारे  संगत  मामलों  पर  नियम  बनाने  के  अधिकार  दिये

 प्रंग्रेजी
 म
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 धीर  की  शर्ते

 विधेयक

 गये  हैं  ।  यदि  उपखण्ड  अथवा  (=)  को  निकाल  भी  दिया  जाये  तो  भी  सरकार  के

 नियम  बनाने  के  अधिकारों पर  कोई  फर्क  नहीं  पड़ता  है  ।  इसके  प्रतिष्ठित  ये  नियम  सभा  पटल  पर

 रखे  जायेंगे श््नौः  संसद्‌  उनमें  जो  परिवर्तन  करना  चाहे  कर  सकती  है  ।

 ato  ह
 जहां  तक  विधेयक  के  इस  उपबन्ध  का  सम्बन्ध  है  में  समझता  हूं  कि

 स्थिति  स्पष्ट  है  ।  इससे  केवल  वर्तमान  व्यवस्था  का  विनियमन  किया  गया  है  ।  इस  उच्चतम

 न्यायालय  के  न्यायाधीशों  पर  लाग  रादेश  के  प्रत्येक  न्यायाधीश  को  बिना  किराये  दिये

 सरकारी  निवास  स्थान  का  उपयोग  करने  का  भ्र धि कार  प्राप्त  है  ।  संविधान  में  इस  प्रकार  की  व्यवस्था

 है  ale  उसके  विपरीत  हम  यहां  पर  कुछ  पारित  नहीं  कर  सकते  हैं
 ।

 केवल  इतना  ही  झावइ्यक नहीं

 है  कि  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  रखी  जाये  भ्रपितु  मेरा  भ्र पना  विचार  है  कि  दिल्‍ली  जसे  नगर

 जहां  पर  निवास  स्थानों  की  बहुत  कमी  सरकारी  पदाधिकारियों  को  भी  सरकारी  निवास  स्थान

 देने  की  व्यवस्था होनी  चाहिये  ।  मंत्रियों को  जो  सुविधायें  दी  जाती  हें  वह  इस  सभा  के  द्वारा  दी  हुई

 जो  यह  सभा  देगी  वही  उनको  मिल  सकता  है  ।  इस  उपबन्ध  में  उनको  चिकित्सा  सम्बन्धी

 सुविधायें  देने  की  व्यवस्था  की  गई  जब  ये  सुविधायें  सभी  को  उपलब्ध  हें  तो  न्यायाधीशों  को  भी

 इनसे  वंचित  नहीं  रखा  जाना  चाहिये  ।  यदि  उन  खण्डों को  हटा  भी  दिया  जाये  तो  कोई  अन्तर  नहीं

 पड़ता है  ।  जब  तक  उपखण्ड  (१)  है  तब  तक  सरकार  जो  भी  नियम  चाहे  बना  सकती  संशोधन

 में  कोई  सार  नहीं  है  ।

 महोदय  a  समझता हुं  कि  श्री  तरज  राज  सिंह  अपने  संशोधन  पर  ग्रा ग्रह  नहीं  कर  रहे

 हैं  ।

 श्री  बज  राज  सिह  जी  में  प्रा ग्रह  नहीं  करता  ।

 संशोधन  सभा  की अनुमति  से  वापस  लिया  गया  a

 उपाध्यक्ष महोदय  :  गर  यह  है  :

 खण्ड  २४  विधेयक  का  aa  बने  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat  ।

 खण्ड  २४  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।
 ~

 उपाध्यक्ष  महोदय :  यह  है  :

 खण्ड  २५  विधेयक  में  जोड़  दिया  जाये  ।

 ' प्रस्ताव  स्वीकृत  शुभ्रा

 खण्ड  २४५  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया
 |

 aga  के  निवृति

 श्री  ब्रज  राज  सिंहः  में  अपना  संशोधन  संख्या  २०  प्रस्तुत  करता  हूं
 ।

 मुझे  इसके
 विषय

 में
 ज्यादा

 कुछ  नहीं  कहना  है
 ।

 fas  इतना  कहना  चाहता  हुं  कि  श्राज  मुल्क  की  जो  परिस्थिति  है  उसे  देखते

 हुये  २०,०००  के  बजाय  १०,०००  रुपये  रखे  जायें  तो  वह  हमारी  परम्परा  के  अनुसार  ज्यादा  बरच्छा

 होगा ।
 a  a

 अंग्रेजी  में

 218A



 ERR  उच्चतम  न्यायालय  न्याय  २४  gays

 aver  की  दत )

 विधेयक

 महोदय :  क्या  माननीय  मंत्री  को  इस  बारे  में  कुछ  कहना  है
 |

 ato  qo  पन्त  :  जी  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  २०  सतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  FAT  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  ः  प्रशन  यह  है

 Te  प्रनुसूची  विधायक  का  वर्ग  बनें  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat
 ।

 maga  विधेयक
 में

 जोड़  दी  गई  ।

 खण्ड १,  अ्रधिनियमन सुत्र  तथा  विधेयक  का  नास  विधेयक  में  जोड़  गया  ।

 पिंडित  गो०  qo  पन्त  में  प्रस्ताव करता  हूं

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  6.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 ed  pe  ee  compe  et  ee

 सभा  का  काय

 श्री  ब्रज  राज  fag  :  अगला  कार्य  आरम्भ  किये  जानें  से  पहले  मेरा  एक

 निवेदन है  कि  सरकारी कार्य  के  लिये  एक  घंटा  तथा  कुछ  मिनट कौर  ढाई  घंटे कल  है  एक

 प्रस्ताव  है  जिसको  सत्र  के  समाप्त  होने  से  पहले  पारित  करना  होगा  ।  इसलिये यदि  इस  विधेयक  को

 लिया  जायेगा  तो  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  काय  के  लिये  निर्धारित  समय  में  से  कुछ  समय  ले  लिया

 जायेगा  ।  इसलिये  इस  विधेयक  को  are  सत्र  तक  के  लिये  रोक  दिया  जाये  ।

 गो०  qo  पन्त  :  इस  विधेयक  को  अवश्य  पारित  करना है  जिससे  राज्य  सभा  भी  इसे

 अ्रपने  इसी  सत्र  में  पारित  कर  सक े।

 सिलाएगाਂ

 उच्च  न्यायालय  न्यायाधीश  की  विधेयक

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री
 :

 में  प्रस्ताव
 *  करता हूं

 उच्च  न्यायालय  न्यायाधीश  की  शर्तें  )  प्रीमियम
 geyr  में  म्र्नेतर  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये
 Hv

 fa  अंग्रेजी  में

 *राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  प्रस्तुत  |
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 धी  की  शत )

 विधेयक

 संविधान से  पहले  was  सरकार  द्वारा  १६३७  में  जारी  किये  गय  आदेश  द्वारा  उच्च

 लय व के  न्यायाधीशों  की  सेवा  की  शर्तें  निर्धारित  होती  रही
 हूँ  ।  तत्पश्चात्  संविधान  पारित  किया  गया

 जिसके  अधीन  कुछ  नियम  बनाये  गये  पर  उनको  संविधान में  ही  रख  दिया  गया  ।  भाग  *कਂ  राज्यों

 के  लिये  उपबन्ध  बनाते समय  भाग  राज्यों  लिये  भी  उपबन्ध  बनाये  गये  बाद  में  gayi

 म  भाग  @  राज्यों  के  लिये  एक  mer  जारी  किया  गया  शौर  १९४५४  में

 ने  एक  अधिनियम  पारित  किया  जिसका  नाम  उच्च  न्यायालय के  न्यायाधीश

 राज्य )  प्रीमियम  था  ।  जब  तक  भाग  गट |  राज्यों  का  म्रस्तित्व  रहा  तब  तक  ae  अधिनियम  भाग  क

 राज्यों  में  लागू  रहा  ।  तत्पश्चात  राज्य  पुनर्गठन  अधिनियम  के  पारित  होने  पर  भाग  शक्  तथा  भाग  ख

 राज्यों में  कोई  अन्त र  नहीं  रहा  प्रौर  ग्रनकल न  के  द्वारा  ce O3  का  १  PENG  से

 सभी  उच्च  न्यायालयों  पर  लाग  कर  दिया  गया  ।  भाग  शख़  राज्यों  के  समाप्त  हो  जानें  के  कारण

 १  2EUG  को  १९४३  में  जारी  किया  गया  आदेश  समाप्त हो  गया  लेकिन  बाद  में  एसा  पता

 लगा  कि  पुराने  भाग  रख  राज्यों  के  न्यायाधीशों  के  संबंध  में  कुछ  संशोधन  किय  जाने  होंग  ।  इसलिये  अधि

 नियम  में  कुछ  परिवर्तन  करने  जरूरी  हो  गय  थे  ae  इसी  देश्य  को  लेकर  यह  संशोधन

 विधेयक  प्रस्तुत  किया  जा  रहा
 है  ।

 इस  संबंध  में  एक  बात  कौर  ध्यान  देने  योग्य  हैं  कि  यह  भ्र घि नियम  १  a G4  से  लाग

 होना  था  ।  भाग  रख  राज्यों  के  उच्च  न्यायालयों  के  अधिकांश  न्यायाधीश  नये  उच्च  न्यायालयों  faa

 हो  गयें  थे  क्योंकि  राज्य  पुनर्गठन  अधिनियम  के  welts  पहले  भाग  ख  के  उच्च  न्यायालयों  को  समाप्त

 कर  दिया  गया  था  तथा  इन  राज्यों  में  नय ेx उच्च  न्यायालय  बना  दिये  गये  थे  ।  wa  सभी  १४  राज्यों

 में  एक  ही  श्रेणी  के  उच्च  न्यायालय हैं  जिन  पर  CEQ¥  का  अधिनियम लाग  है  ।

 वर्मन  पीठासीन

 परन्तु  उन  जो  भाग  ea  राज्यों  के  उच्च  न्यायालयों  में  न्यायाधीश  थे  कौर  जो

 राज्य  पुनर्गठन  के  पश्चात  भी  विभिन्न  राज्यों  में  न्यायाधीश  नियुक्त  की  सेवा  की  शर्तों  कौर  निवृत्ति

 वतन  शादी  के  संबंध  में  कुछ  कठिनाइयां  रहीं  ।  जेसा  कि  मेंने  बताया  पुराने  नियमों  के  अनुसार  उनकी

 कछ  छुट्टियां  जमा  थीं  ।  निवृत्ति  वेतन  के  प्रश्न  पर  भी  विचार  करना  था  क्योंकि  भाग  तक  राज्यों  के

 उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  का  १९४५४  उन  पर  लाग  नहीं  होता  था  उसमें  परिवर्तन

 करना  थेमोर  इसीलिये  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 उनके  नीति  वेतन  के  प्रश्न  पर  विचार  करना  था  कौर  इसके  साथ  ही  इस  प्रश्न  पर  1

 भाग  रख  राज्यों  में  सेवा  wats  की  कुल  sate  को  लिया  जाये  waar  नहीं  शादी  पर  भी

 विचार  करना  था  ।  उनकी  छड़ी  भी  जमा  इसका  भी  प्रश्न  था  ।

 इसके  अतिरिक्त  कुछ  भर  कठिनाइयां  भी  थीं  ।  १  PEG  के
 दिन  से  परिवर्तन

 हमने  से  पूर्व  संविधान  के  अधीन  तथा  न्यायाधीश  भी  होते थे  परन्तु  जब  संशोधित  संविधान

 अधीन  हमारे  यहां  कार्यकारी  न्यायाधीश  तथा  ऊपर  न्यायाधीश  भी  हैं  ।  उनके  बारे  में  भी  व्यवस्था

 करनी  थी  ।  इन  सभी  बातों
 पर  विचार  किया  गया  wie  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  ।

 छुट्टी  तथा  निवृत्ति  वेतन  के  संबंध  में  सरकार  ने
 पूर्ण

 रूप
 से  विचार  करने  के  परमाणु  निर्णय

 किया  ही  उच्च  न्यायालयों  के  उन  न्यायाधीशों  के  मामले  जो  aa  विभिन्न  राज्यों  के  उच्च

 wat
 में  नियुक्त  लेकिन  जो  पहले  भाग  राज्यों  के  उच्च  ् स्यायालशों में में  उनकी  पुरी  वास्तविक

 सेवा
 को

 गिना
 जाये

 श्र  १  १९५६  से  जो  वास्तविक सेवा  वह  कर  उसमें उसे  जोड़



 २२४  उच्चतम  न्यायालय  २५  geya

 धीर  की  शर्तें  )

 विधेयक

 दिया  जाये  |  इस  विधेयक  में  पहली  चीज  यही  की  गई  है  ताकि  सेवा  लगातार  रहती  aa  निवृत्ति

 वेतन  के  लिये  उनकी  सारी  सेवा  को  गिना  जाये  या  पहली  सेवा  अवधि  बाद  की  सेवा  अवधि में  जोड़

 दी  जाये  ताकि  सेवा  निवृत्ति  होने  पर  वे  निवृत्ति  वेतन के  लिये  we  हो  सकें  ।

 छुट्टी  की  श्रसमाप्त  अवधि  के  लिये  भी  व्यवस्था  कर  दी  गई  क्योंकि  १६५४  के  मूल

 अ्रधिनियम  में  कुछ  सिद्धांत  रखे  गये  थे  जिनके  अनुसार  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  निर्धारित

 अवधि  तक  की  छुट्टी  ले  सकते  हैं  ।  अरब  यह  कर  दिया  गया  है  कि  जो  कुछ  सेवा  वे  कर  चुके हों
 उसके

 mare  पर  जितनी  छुट्टी  जमा  हो  गई  उसे  aa  गिना  जायेगा  (ayy के  अधिनियम  में  यह

 हिसाब  रखने  का  उपबन्ध  कर  दिया  गया  था  कि  कुल  कितनी
 छुट्टी

 उनकी  जमा  होगी  कौर  कितनी

 वह  ले  सकेंगे  |  दूसरे  शब्दों में  इसका  यह  अर्थ हैकि कि  aa  इस  बात  का  हिसाब  रखा  जायेगा कि
 उनकी

 कितनी  get  जमा  कौर  इसकी  गणना  का  आधार  वही  सब  सिद्धांत  होंगे  जिन्हें  में  कल  ही  बता

 चका  क्योंकि  इन्हें  १६५४  के  मूल  अधिनियम  से  गया  है  |  सारी
 छुट्टी

 का  हिसाब  ara  भत्तों

 की  get  के  झ्राधार  पर  रखा  जायेगा

 छुट्टी  तीन  अकार  की  होगी  ।  एक  चिकित्सा  प्रमाण  पत्र  पर  दूसरे  चिकित्सा  प्रमाणपत्र  के

 अतिरिक्त  छुट्टी  ।  यह  दोनों  प्रकार  की  जो  छुट्टियां उनकी  जमा  उनमें  से  ले  सकते  हैं  ।

 इसके  भ्र ति रिक्त  वे  असाधारण  छुट्टी  भी  ले  सकते हैं  फिर  यह  निर्धारित  किया  गया  था  कि  ऐसी

 छुट्टियों की
 अधिकतम  सीमा  छः  महीने  होगी  ।  wa  wet  यह  उत्पन्न  gar  कि  छः  महीने  की

 छुट्टी

 एक  साथ  लगातार  ली  जा  सकती  है  अथवा  थोड़ी  थोड़ी  करके  मास  की  सीमा  तक  ली  जा  सकती

 है  ।  इस  पर  विचार  करना  था  |

 2euy  के
 प्रीमियम

 के
 अ्रधीन  एक  साथ  महीने  की

 पट्टी
 लेने  की  ही  व्यवस्था  थी  ।  यह

 अ्रतुचित  समझा  गया  क्योंकि  कभी  कभी  उच्च  न्यायालय  के  किसी  न्यायाधीश  को  थोड़ी  अवधि  की

 छुट्टी  की  जरूरत  हो  सकती  इस  लिये  इस  पर  विचार  किया  गया  कौर  इसी  प्रकार  की  व्यवस्था

 उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधीश  अघिनियम  में  भी  रखी
 गई  है

 कि  अधिकतम  छः  मास
 की  छूटी

 ली  जा  सकती है  परन्तु  न्यायाधीश  यदि  चाहे  तो  कम  अ्रवधि के लिये के  लिये  भी  छुट्टी ले  सकते हैं  लेकिन

 यह  शत  होगी  कि  कुल  छुट्टी  की  अवधि  fas  छः  महीने  होगी  ।  wea  बातों  के  साथ  साथ  इसमें  यह

 भी  स्पष्ट  कर  दिया  गया  है  कि  निवृत्ति  वेतन  are  के  मामले  में  भी  इन्हीं  सिद्धांतों  को  ध्यान  में

 रखना  होगा 1

 एक  बात  चेरहे  भाग  राज्यों  के  उच्च  न्यायालयों  के  मुख्य  न्यायाधीशों  के  लिये  हमने

 यह  रखी है  कि
 जितनी  get  उनकी  जमा  हो  अथवा  जितनी  उनकी  कुल  वास्तविक

 सेवा उसे  जब  वे  नये
 अधिनियम

 के  अधीन  श्री  हिसाब  में  गिना  लेकिन  साथ  ही  यह

 स्पष्ट  है  कि  वे  विमान  विधेयक  के  उपबन्धों से  ही  शासित  होंगे  |

 दीर्घावकाश  के  संबंध  में  भी  उपबन्ध  रख  दिया  गया  यद्यपि  दीर्घावकाश  की  अवधि

 नियम  में  नहीं  रखी गई
 उच्च  न्यायालयों  की

 प्रतिष्ठा के  अनुकूल  यही  उचित है  कि  इसकी

 व्यवस्था  नियमों  में  की  जाये  ।  ये  नियम  राष्ट्रपति  के  अनुमोदन  के  च्  ही  क्रियान्वित  होंगे  ।

 इस  विधेयक  के  यही  मुख्य  उपबन्ध  हैं  ।  देखेंगे  कि  इसके  द्वारा  अधिनियम  का  केवल  संशोधन

 किया  जा  रहा  न्यायाधीशों  से  संबंधित  सभी  आवश्यक  उपबन्धों  वाला  यह  कोई  मूल
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 विधेयक

 नियम  नहीं  मूल  ग्र थि नियम  १९५४  का  अधिनियम  है  ही
 ।

 हमने  सिर्फ  वहुत  जरूरी  परिवर्तन  ही

 इसमें  किये  हैं  ।  इसलिये  मेरा  अरपना  विचार  है  कि  इस  विधेयक  के  सभी  उपबन्धो ंसे  माननीय

 सदस्य  सहमत  होंगे  ।

 सभापति  सहोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  |

 श्री  नाथ  पाई  qx)  श्रीमान्‌  अनाज  मेंने  इस  विषय  में  झपने  कुछ  विचार  व्यक्त

 किये हैं  ।  में  समझता हूं  गृह  मंत्री  उन  पर  सम्यक्‌  विचार  करके  उन  सिद्धांतों  को  कार्यान्वित  करने  की

 कोशिश  करेंगे  क्योंकि  बे  विचार  किसी  दिन  सरकार  के  विचार  थे  ।  पहला  सिद्धांत  यह  है  कि  सरकार

 को  न्यायपालिका  के  सदस्यों  कार्यपालिका के  पदों  से  कम  से  विभूषित  करना  चाहिये  |  हम  यह

 चाहते  हैं  कि  न्यायाधीशों  के  सामने  कभी  भी  यह  विचार  नहीं  जाना  चाहिये  कि  उन्हें  सरकार  की

 कृपा  बनाये  रखनी  चाहिये  ताकि  उन्हें  कार्यपालिका  का  कोई  उच्च  पद  प्राप्त  हो  सके  ।  एक

 धीरा  को  न्यायपालिका  में  ही  या  श्रर्घन्यायिक  आयोगों  शादी  के  उच्च  पदों  तक  पहुंचने  की
 ही

 महत्वाकांक्षा  रहनी  चाहिये  ।  पिछले  कुछ  वर्षों  से  यह  देखने  में  or  रहा  है  कि  सरकार  न्यायाधीशों  को

 कार्यपालिका  में  उच्च  पद  देकर  विशेष  रूप  से  अ्रनुगहीत  कर  रही  हम  इस  प्रवृत्ति  का  घोर

 विरोध  करते हैं  में  जानना  चाहूंगा  कि  सरकार  ने  पिछले  दस  वर्षों  में  कितने  न्यायाधीशों  को

 कार्यपालिका  में  उच्च  पदों  पर  नियुक्त  किया है
 ?  कितने  न्यायाधीशों  को  राज्यपाल  तथा  राजदूत

 ale  नियुक्त  किया है  ?  में  समझता  हूं  सरकार  को  इस  प्रकार की  उदारता  अपत  घर  ही  रखनी

 चाहिये  ate  न्यायपालिका  के  जीवन  को  ऐसे  प्रलोभनों  से  स्पष्ट  नहीं  करना  चाहिये  ।

 मंत्री  महोदय  ने  न्यायाधीशों  को  ऐसे  पदों  पर  नियुक्त  करने  के  लिये  यह  तर्क॑  उपस्थित

 किया
 है  कि  कभी  कभी  ऐसे  पदों के  लिये  योग्य  तथा  अनुभवी  व्यक्ति  नहीं मिल  सकते  इसलिये

 न्यायाधीशों  को  नियुक्त  कर
 दिया  जाता  है  ।  में  जानना  चाहता हूं  कि  कया  हमारे  देश  में  विधि  व्यवसाय

 या  न्यायाधीशों  को  छोड़  कर  भ्रन्यत्र  कहीं  योग्य  व्यक्ति  नहीं  पैदा  होते हैं  ।  क्या  इतने  बड़ेਂ देश

 में  योग्यता  का  इतना  अभाव  गया  है  कि  अन्यत्र  कहीं  उपयुक्त  व्यक्ति  ही  नहीं  मिल  सकता  ।

 में  इस  बात  को  मानने  को  हरगिज़  तैयार  नहीं  हो  सकता  ।  कभी  कभी  सरकार  ऐसी  नियुक्तियों

 को
 यह  कह  कर  संगत

 बताने  का  प्रयत्न  करती  है  कि  यह  नियुक्ति  rave  स्वरूप है  में  कहता  हूं

 यह  अपवाद
 का

 सिद्धांत  बड़ा  खतरनाक  हमें  इस  सिद्धांत  का  दृढ़ता से  पालन  करना  चाहिये

 ताकि  न्यायाधीशों
 के

 सामने  कभी  यह  प्रलोभन  न  पैदा  हो  कि  सरकार  की  कृपा  बनाये  रखने  से  उनकी

 wy  क्षेत्रों  में  भी  पदोन्नति  हो  सकती  हमारी  न्यायपालिका  की  स्वाधीनता व  निष्पक्षता  के

 लिये  इस  सिद्धांत  का  पालन  करना  परम  ग्रावश्यक  है  ।

 श्री  वासुदेवन नायर नायर
 :  श्रीमान्‌ मैं  इस  बात  से  सहमत हूं  कि  यह  एक  निर्विवाद

 विधेयक  में  सकता  हूं  कि  इस  बात  में  किसी  को  आपत्ति  नहीं  हो  सकती  कि  हमारे

 न्यायालयों
 के  न्यायाधीशों को  मिलने  '  वाले  भत्ते  तथा सुविधायें शादी  कम  हैं  ।

 उनको

 पर्याप्त
 ऊंचे  वतन  मिल  रहे  a  उनकी  सेवा  की  शर्तें  भी  काफी  भ्रमणी  जिन  लोगों ने

 उनके
 वेतन  बढ़ाने  का  पक्ष  लिया  है  शायद  वे  यह  भूल  गये  हैँ  कि  शाप  केवल

 किसी
 को

 ऊंचा  वेतन

 देकर
 ही  उसकी  सत्य  निष्ठा  या  ईमानदारी  नहीं  खरीद  सकते  ।  न्याय के  काम में  मानवता  का  पहलू

 ण
 भी  न्यायाधीश इस

 लिये  सही-सही  न्याय  करता है  क्योंकि  वह  श्रपना  कत्तव्य
 समझता

 है  ।

 मूल  age  में
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 वह  मानव  को  उसका  सही  हक  देने  में  प्रिया  गौरव  समझता  है  ।  यदि  यह  सेवा  कौर  गतंव्य  की  भावना

 नहों  तो  कोई  भी  व्यक्ति  ठीक  न्याय  नहीं  कर  सकता  प्रौढ़  फिर  देश  में
 न

 कोई  न्याय  रहे  कौर
 न

 कोई  न्यायालय  ।
 आपको  न्यायपालिका  के  कार्य  को  मानवता के  इस  दृष्टिकोण  से  देखना  होगा

 तभी  हम  इस  विधेयक  का  सही-सही  मूल्यांकन  कर  सकेंगे  ।

 ऊंचे  दर्जे के  लोगों  में  यह हमारे समाज  में  रुपये  के  पीछे  प्रंधाघुंध  होड़  लगी  हुई  है  ।

 मृगतृष्णा  झ्र  भी  बलवती है  ।
 लोग  इस  बात  का  ध्यान  भूल  जाते  हैं  कि  जब  इस  देश

 में  एक

 राज्य  का  मुख्य  मंत्री केवल  ३५०  रुपये  मासिक  वेतन  लेकर  कार्य  कर  सकता  है  कौर  उसकी

 प्रतिष्ठा  नहीं  कम  होती  तब  न्यायाधीशों  की  प्रतिष्ठा  में  थोड़ी  कम  तनखाह  लेने  से  क्या  पड़

 जायेगा  ।

 हमें  न्यायपालिका  तथा  न्यायाधीशों  को  अपने  समाज  का  सग  समझना  चाहिये  ।  हमारे

 न्यायाधीशों  को
 भी  हमारे  समाज  की  बदलती  हुई  मान्यताश्रों

 का  ध्यान  रखना  चाहिये  ।
 सरकार

 को  न्यायाधीशों  का  चुनाव  करते  समय  इन  सब  बातों  का  ध्यान  रखना  चाहिये  ।  राज
 कई  उच्च

 न्यायालयों  में  कौर कुछ  सीमा  तक  उच्चतम  न्यायालय  में  भी  यह  दिखाई  देता  है  कि  हमारे  न्यायाधीश
 ~

 प्रतिक्रियावादी  रवैया  अरपना  रहे  q  युग  की  नई  चेतना  को  समझने  की  कोई  कोशि  नहीं

 कर  हमें  अपने  देश  के  न्यायाधीशों  में  उच्च  राजद  पैदा  करने  के  लिये  प्रयास  करना

 चाहिये  |

 पिछले  कुछ  वर्षों में  हमारे  उच्च  न्यायालयों  में  न्यायाधीशों  की  संख्या  काफ़ी  बढ़  गई  है
 ।

 किन्तु  फिर  भी  राज  किसी  वाद  का  फैसला  होनें  में  महीनों  बल्कि  बरसों  लग  जाते  में  जानना

 चाहता  हूं  कि
 इतनी  देरी  क्यों  होती  है

 तथा
 सरकार  ने  इस  दिशा  में  सुधार  करने  के  लिये  विधि

 मंत्रियों
 के  सम्मेलन  के  बाद  क्या  कदम  उठाये  हैं

 ?  हम  इस  सम्बन्ध  में  भाषण

 ग्रा  गये  हैं  |  हम  केवल  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  इस-स्थिति  में  परिवर्तन  लाने  के  लिये  क्या  ठोस

 कदम  गये  हैं  ।

 इस  विधेयक  में  पुनर्गठित  उच्च-न्यायालयों  के  सम्बन्ध  में  जो  उपबन्ध  किया  गया  है  वह

 ऐसे  न्यायालयों  में  काम  करने  वाले  न्यायाधीशों  के  साथ  पुरा  न्याय  नहीं  करता  ।  उदाहरण के
 लिये

 पुनर्गठन  के  बाद  केरल  का  जो  वर्तमान  उच्च  न्यायालय  बनाया  गया  है  इसमें  त्रावणकोर-कोचीन  व

 मद्रास  दोनों  राज्यों में  काम  करने  वाले  न्यायाधीशों को  लिया  गया  है  ।  में  जानना  चाहता

 हुं  कि  मद्रास  के  न्यायाधीशों  के  मुकाबिले  में  त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  में  काम  करने  वाले  न्यायाधीशों

 की  सेवा  की  शर्तों  शादी  की  wa  क्या  स्थिति है  ।  इनमें  त्रावणकोर-कोचीन  के  कई  ऐसे  न्यायिक

 होंगे  जिनकी  सेवावधि  मद्रास  के  न्यायाधीशों  से  अधिक  होगी  किन्तु  वर्तमान  विधेयक  के  अनुसार

 उनको  मद्रास  राज्य  के  न्यायाधीशों  से  कनिष्ठ  माना  जायेगा  |  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  wears को

 दूर  किया  जाना  चाहिये ।  इसी  प्रकार  की  समस्या  भ्रान्ति  प्रदेश  के  उच्च  न्यायालय  में  भी  है  |

 मेरी  समझ  में  नहीं  प्राता  कि  भाग खਂ  या  भाग  राज्यों  के  उच्च  न्यायालयों द्वारा  दिये  गये

 नीतियों  में  क्या  eas  है  ?  कया  ‘ae’  राज्यों  के  उच्च  न्यायालयों  के  निर्णयों  को  ी  राज्यों  के  निर्णयों

 जाता था  ?
 से

 अ्रधिक  महत्व  fi  प्राचीन  इन  दोनों  राज्यों  की  सेवावधि  गिनने  में

 क्यों  भ्रातृ  रखा  गया है  मुझे  पूर्ण  तराशा है  मंत्री  महोदय  इस  प्रश्न  पर  भली  भांति  विचार

 करके  इस  त्रुटि  को  दूर  करने  की  छपा  करेंगे  ।



 २४५  १९  उच्चतम  न्यायालय  न्याय
 YAY

 धीर  की

 विधेयक

 pat  हेमा  मेरे  पहले  वक्ता  ने  मंत्रियों  तथा  न्यायाधीशों  के  वेतन  की

 तुलना  करते  हुये  कहा  है  कि
 जब  एक  राज्य

 का
 मंत्री  ३५०  रुपये  मासिक  वेतन

 लेकर  ग काय कर
 कर  सकता

 है  तब  न्यायाधीश  को  क्या  श्रापत्ति  हो  सकती  मैँ  समझता  हूं  यह  तुलना  ठीक  नही ं।

 एक  मंत्री  और  एक  न्यायाधीश  दोनों  की  दुनिया  बिल्कुल  अलग  है  ।  हो  सकता  है  किसी  राज्य  के

 मंत्रियों  ने  जनता  को  ७  पक्ष  में  जीतने  के  लिये  यह  काम  किया  हो  ।  इसका  यह  मतलब  नहीं

 निकलता  कि  Ao  रुपये  पर्याप्त  यह  एक  राजनीतिक चाल  हो  सकती  है  ।
 दूसर  मंत्रियों  को

 mie  प्रकार  के  यात्रा  भत्ते  वैगरह  मिलते  wad  इसलिये  दोनो ंमें  कोई  तुलना  नहीं
 की

 जा  सकती  |!

 उन्होंने  एक  तक  यह  भी  दिया  है  कि  न्य  देशों में  नगर  न्यायाधीशों को  अधिक  वेतन  मिलता  है

 तो  वहां की  प्रति  व्यवित  arr  भी  भ्रपेक्षतया भारत  &  कहीं  अधिक है  इसलिये  भारत

 की  आधिक  स्थिति को  देखते हुये
 भी  न्यायाधीशों को  मिलने  वाले  वेतन  को  पर्याप्त  कहा  जा

 सकता है  ।  मैँ  समझता  हूं  यह  तुलना  भी  ठीक  नहीं  ।  यहां  पर  सरकार
 द्वारा

 यातायात  या  शिक्षा  सम्बन्धी  कोई  सुविधायें  नहीं  दी  जातीं  ।  फिर  यहां  पर  संयुक्त  परिवार

 व्यवस्था है  ।  एक  व्यक्ति  को  इन  सब  वस्तु भ्र ों  का  भार  वहन  करने  के  जो  व्यय  करना

 पड़ता  है  उस  को  देखते  हुये  हम  इस  वेतन  को  कदापि  ज्यादा  नहीं कहू  सकते  |

 इसके बाद  मेरे  वक्ता  ने  भाग ख खਂ  राज्यों  के  उच्च  न्यायालयों में  काम  करने  वाले

 टीकों  का  प्रश्न  है  इस  विषय  में  में  उनसे  सहमत  हैं  कि  वर्तमान  विधेयक  में  उनके  साथ  न्याय

 नहीं  किया गया  है  ।  जहां  तक  उनकी  वरिष्ठता का  प्रश्न  है  उनकी  पुनर्गठित  न्यायालयों  में  नियुक्त

 को  नई  faratad  नहीं  माना  जाना  चाहिये  ।  उनकी  पहले  की  सेवा  भी  शिनी  जानी  चाहिये  र  उसके

 भ्राता  पर  ही  उनकी  वरिष्ठता  या  घनिष्ठता  का  निचय  किया  जाना  चाहिय े।  में  मंत्री  महोदय

 से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  इन  के  प्रति  पूर्ण  न्याय  करने  की  कृपा  करेंगे  ate  इस  प्रीत  पर  सहानुभूति

 qa  विचार  करेंग  ।

 ato  रणवीर  fag  )  सभापति  में  इस  बिल  का  सेन  करने  के  लिये

 खड़ा  हुआ  हूं
 |  मैँ  समझता

 हूं  कि  बिल  बहुत  सीधा  सादा  है  कौर  इसमें  कोई
 भ्रांति  वाली  बात

 नहीं है  ।

 राज  सभी  आदमी  कौर  सभी  माननीय  सदस्य  यह  मानते हैं  कि  हाई  कोटेंस  (  उच्च  न्यायालयो ं)

 में  काम  काफ़ी  बढ़  गया  है  कौर  इसलिये  प्रौढ़  प्रदीप  धीरज  के  लगाने  की  ज़रा  रत  होती  है  कौर जब

 उनको  लगाने  की  आवश्यकता है  तो  उनकी जो  सर्विस  वह  क्यों  न  गिनी  जाय  ak  जिस  तरह  से

 हेमा  साहब ने  कहा कि  बी  ०  क्लास  स्टेट  स  के  जो  जजेज  )  उनकी  भी  नौकरी  या  उनका

 जो  पीरियड है  वह  गिनती  न  किया  मैं  तो  ऐसा  न  करने  के  लिये  कोई  कारण  नहीं  देखता

 जहां  तक  इस  बिल  का  वास्ता है  वह  बड़ा  सादा  दौर  साफ़  है  लेकिन  कई  एक बातें इसमें  कही

 गई  या  पिछले  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कही गई  ।  में  समझता  हूं  कि  उसके  weet  बहुत  सारी  बातें
 तो  एसी  हैं  जिन

 पर  कि
 बहुत  ज्यादा  ध्यान  नहीं  देना  चाहिये  ।

 द विवि

 मूल  wast  4
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 थका al

 श्री  ब्रज  राज  सिह  ने  जिक्र  किया  शर  गोकि  उन्होंने  उस  जज  का  नाम  नहीं  लिया  लेकिन

 जिस  जज  की  तरफ़  वह  इशार  करना  चाहते  थे  उसको  म  समझ  गया  मैँ  उनको  बतलाना  चाहता

 हु ंकि  जो  एपॉइंटमेंट  हुई  है  वह  भी  वही  हुई है  जोकि  मन्थनी  साहब  का  संशोधन  था  .  .  .  .  .  .

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिंह  :  श्राप  इस  विधेयक  पर  बोल  रहें  हैं  या

 पहले  पर  ?

 रणवीर  सिह  :  में  इसी  विधेयक  पर  बोल  रहा  हूं  कौर  मुझे  किसी  भी  संगत  उपबन्ध

 का निर्देश  करने  का  पूर्ण  अ्रधिकार है  ।

 तो  मैं  निवेदन  कर  रहा  था  कि  मैंने  उस  वक्त  बतलाने  की  कोशिश  की  थी  कि  वह  एक  ऐसी

 बात  कही गई  जोकि ठीक  बात  नहीं  थी  शर मैँ  समझता  हुं
 कि

 मैं  उस  बात  का  यहां  पर  ज़िक्र  कर

 दूं  कि  जो  उनका  रेफ़ेंस  था  वह  सही  नहीं  है  क्योंकि  अगर  किसी  जज  को  लगाया  भी  था  या  लगाया

 गया  होगा  तो वह  ग़ालिबन  उस  चीज़  के  लिये  लगाया  गया  जिसको  कि  उनका  संशोधन  भी  मानता

 था
 यानी  ऐसी  जगह पर  जहां  कि  एक  जुडिशियल  )  या  सैमी  जुडिशिएल  न्यायिक  )

 एपॉइंटमेंट  वह  किया जा  सकता  है  |  wa  जहां  तक  गवर्नमेंट  में  या  किसी  दूसरी  जगह  उनको

 लगाने  पर  पाबन्दी  रखने  का  सवाल  मैं  समझता हुं  कि  बहुत  सारे  भाई  ऐसे  भी  होंगे  जो  कि  इस  बात

 से  सहमत  होंगे  कि  इस  तरह  की  उन  पर  पाबन्दी  लगाना  ग़लत  होगा  ।

 राज  केरल  एक  स्टेट  है  उसके  ्रामतौर पर कुछ पर  कुछ  एसा  देखा  गया
 कि  वहां

 पर  जो  पार्टी  पोज़ीशन  है  उसमें  केवल  एक  का  ही  HH  रहता  है  प्रौढ़  वहां  केरल  के  अन्दर

 किसी  जज  को  गवर्नर  लगाया  जाय  तो  मैँ  समझता हूं  कि  जो  वज़ारत  के  मुखालिफ  होंगे  वें  भी  यह

 मानेंगे कि  यह  सही  है  ।  अब  हमको  ऐसी  जगह  पर  कहीं  किसी  जज  को  लगाने  को  ज़रूरत

 महसूस  हो  या  कुछ  ऐसी  वजूहात  हो  सकती  है  जिनकी  कि  वजह  से  जज  को  लगाया  जाना  ज़रूरी

 हो  तो  फिर  उसके  ऊपर  यह  पाबन्दी  क्यों  लगाई  जाय  ?  इस  तरीक़े  से  खुद  उन्होंने  माता  कौर  ताथ  पाई

 साहब  ने  इसको  माना  कि
 छागला  साहब  का  वहां  पर  लगाना  बहुत  सही  बात  है  लेकिन

 फिर

 भी  वह  चाहते  हैं  कि  इस  क़िस्म  की  पाबन्दी  ज़रूर  लगा  दी  जाय  ।  श्री  ऐसे  मौकों  पर  लगाना

 सही  है  तो  पाबन्दी लगाने  से  उनकी  क्या  मंशा  है  ?  में  समझता हुं  कि  जहां तक  मुम्किन  हो

 सरकार  यह  को दिदा  करे  कि  जजों  को  जुडिशियल  कौर  सैमी  जुडिशियल  के  अलावा  अन्य

 जगहों  पर  रिटायर  निवृत्ति  )  होने  के
 बाद

 न  लगाया  लेकिन  मेरी  समझ  में  पाबन्दी

 लगाना  सही  बात  नहीं  है  ।

 मेरे कई  दोस्तों  का  यह  ख़याल  है  कि  तनख्वाह  के  साथ  एक  व्यक्ति  के  काम  करने
 की  शक्ति

 के  ऊपर  पड़ता  है  या  उसकी  इंटेंसिटी  )  पर  असर  पड़ता  यह  बात
 ठीक

 नहीं है  यह  बात
 तो  बिल्कुल  साफ़  है  कि  हम  को  जज

 लगाते  इस  बात  का  ध्यान  रखना  होगा
 कि

 देश
 की  कैसी  हालत  देश  के  बदले  हुये  हालात

 को
 मद्देनज़र  रखते  हुये  जजेस

 को
 लगाने  में  देश

 का  भला  होगा  ।
 इस  बारे  में  मैं  किसी  जज  के  ऊपर  या  किसी  अदालत  के  बारे  में  कोई  खास  जिक्र

 नहीं  करना  चाहता  कौर
 न

 ही  मेरी  मंशा  कोई  डाउट  करने  की  लेकिन  मैं  इस  सदा
 को  याद

 बकाया
 दिलाना  चाहता  हू ंकि  इस  देश  के  इन्दर

 जब  संविधान  बना  कौर  जब  विधान
 की

 उन  धाराओं

 मिल  wast  में
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 धीर  की  शर्तें  )

 विधेयक

 पर  जो  कि  हाई  कोर्स  न्यायालयों  )
 और  सुप्रीम  )

 से  सम्बन्धित  विचार  चल  रहा  था  तो  उस  समय  उनके  बारे  में  जो  रानी  की  गई  वहू  बहुत

 एक  दूसरे  से  मुख्तलिफ़ थी  ।  एक  तरफ़  तो  हमारे  ला  मिनिस्टर  साहब  थे  कौर  दूसरे जो  बड़े-बड़े

 क़ानूनी  विशेषज्ञ  वहां  पर  उन्होंने  राय  दे  कर  कुछ  क़ानून  बनवाये  ।.  मेरा  मतलब  लैंड
 रिफ़ाक़त

 क़ानून  से  है  ।  हमने  देखा  कि  इस  लैंड  रिफ़ाम्सं  के  क़ानून  को  इफैक्टिव  बनाने  के  लिये  उनको

 इस  को  कांस्टीट्यूशनल  )  का  हिस्सा  बनाना  पड़ा  |  यह  ठीक है  कि  वह  लोग  बहुत बड़े

 वक़ील हैँ श्रौर हूँ  शर  भ्र दाल तों में  पै  रवी  करके  कई-कई  हज़ार  रुपया  कमाते  हैं  भ्र  वे  शायद  क़ानून  के

 विशेषज्ञ  भी  यह  बात  ठीक  है  लेकिन  यहां  पर  तो  सवाल  साफ़  इतना  है  कि  वे  क़ानूनी  विशेषज्ञ

 अ्रपनी  योग्यता  का  इस्तेमाल  देश  के  बनाने  के  लिये  इस्तेमाल करना  चाहते  हूँ  या  देश  की  तरक्की

 की  राह  में  कुछ  रोक  लगाने  के  लिये  इस्तेमाल  करना  चाहते  हैँ
 ?

 मैं  हेडा  साहब  से  कुछ  थोड़ा  सा  तो  मुत्तफ़िक़  हो  सकता  हूं  कि  शायद  एक  चीफ़  मिनिस्टर  शौर

 एक  जज  में  तक  है  लेकिन  में  आपको  बतलाना  चाहता  हूं  कि  हम  प्यार  देश  के  राष्ट्रपति  को  जब  वह

 रिटायर  हो  तो  उसको  १८  हज़ार  देते  हैं  लेकिन  हम  एक  जज  को  रिटायर  होने  पर  राष्ट्रपति  से  भी

 ज्यादा  देना  चाहते  हूँ  श्र  ऐसा  करना  कहां  तक  उचित  होगा  ?  हमको  अपन  देश  की  जैसी  उसकी

 वर्तमान  हालत  कौर  झ्राथिक  दशा है  उसके  अनुसार  हमें  उनकी  पेंशन  निश्चित  करनी  होंगी

 wag  बात  भी  याद  रहनी  चाहिये  कि  राज  पबलिक  सैक्टर  के  जमाने  में  कोई

 बहुत  बढ़ी-चढ़ी  रक़म  रखना  अनुचित  होगा  ।

 अब  आखिर  सदन  के  मेम्बरों  जिनको  कि  केवल  ४००  रुपयें  तनख्वाह  मिलती  है  तर  जिनको

 कि  रिटायर  होने  के  बाद  कोई  पेंशन  नहीं  मिलेगी  आख़िर  वे  भी  तो  इस  देश  के  अ्रन्दर  रह  कर  गुज़र

 करेंगे  और  कोई  गुज़र  का  अपने  लिये  रास्ता  निकालेंगे  ।  मेरी  तो  समझ  में  यह  नहीं  श्राया  कि  कोई

 एक  खास  तनख्वाह  या  एक  खास  पेंशन  की  व्यवस्था  करने  से  किसी  आदमी  की  एफ़िशिएंशी

 या  उसकी  fuel  में  कोई  खास  तक  पड़ता  है  ।

 बात  सच  यह  है  कि  इस  में  लाखों  रुपये  की  बात  कराती है  कई  दफ़ा  करो  डॉ  की  बात

 सोचता है  कौर  कितने  ही  शभ्रादमी इस  देश  के  भ्रमर  ऐसे  हैं  जोकि  दस  साल  के  अन्दर  करोड़पति  बन

 गये  हैं  यह  तो  जाहिर  है  कि  कोई  जज  करोड़पति  नहीं  बन  सकता  कौर  क्या  वह  उस

 पति  का  मुक़ाबला कर
 सकेगा  प्यार  हम  उसको  लाखों  भी  दे  दें

 ?
 क्या  उस  हालत में  उसकी

 प्रिटी  में  शौर  ईमानदारी  में  कोई  तक  पायेगा  ?  हमको  मानना  होगा  कि  रुपये  के  साथ  ईमानदारी

 नहीं  चलती  है
 ।

 ईमानदारी  की  जगह  है  चाहे  श्राप  तनख्वाह  कम  दीजिये या  फ़ालतू

 भत्ता  कम  दीजिये  या  ज्यादा  पेंशन  कम  दीजिये  या  ज्यादा  दीजिये  ईमानदारी  की

 माप इन  चोरों  के  साथ  नहीं  चल  सकती  |  ईमानदारी  की  माप  तो  उसके  अ्रपने  दिल  से  at

 mat  से  होती है  वह  तो  एक  आत्मा  की  चीज़  है  कौर  वह  प्राप्त  के  विश्वास  से  चलती  है

 या  देश  के  हालात  से  चलतीं  है
 ।

 इसलिये  मैं  समझता  हूं  कि  यहां  पर  इस  वर्तमान  बिल  के  सम्बन्ध  में
 पिछले  विधेयक  के  सम्बन्ध  में

 जो
 जजेज  की  भत्तों  ate  पेंशन  की  रक़मों  को  श्रमिक  करने

 का  सुझाव दिया  गया  वह  सही  नही ंहै  दौर  ara  इस  की  जैसी  प्राथमिक  अवस्था  है  उसमें

 भ्रमर  इनको  बढ़ाने  के  बजाय  कुछ  घटाने  की  बात  की  तो  मैं  समझता  हूं  कि  वह  ज्यादा  माकूल

 ae  सही  होगी

 218(A)
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 arr  की  शत  )

 विधेयक

 ot. att
 लाचार  :  श्रीमान्‌  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  gt  जहां  तक

 राज्य  पुनगंठन  से  पहले  के  भाग  ख  राज्यों  के  उन् चन् यायालयों  के  न्यायाधीशों  का  संबंध

 है  में  समझता हुँ  पहले  उनके  वेतन  शादी  में  बहुत  अन्तर  था  wa  इंस  विधेयक के  ब

 यह  दूर  हो  जायेगा  |  विधेयक  के  इस
 खंड

 को  यहां  तक  बहुत  ठीक  समझता

 हुँ  |

 जहां
 तक

 मंत्रियों  के  वेतनों  तथा न्यायाधीशों  के  वेतनों  का  wet  है  मेँ  भी  यही  समझता

 हूं  कि  इस
 प्रकार  की  तुलना  करना

 सवाल  गलत  है  ।  मुझे  विश्वस्त  रूप  से  पता  चला  है  कि

 जिस  राज्य  में  ara  मंत्री  ३५०  रुपये का  केतन  ले  रहे  हैं  उनको  wa  कई  सुविधाएं

 व  भत्ते  मिल  रहे  हैं  जिन  सब  को  मिलाकर  वहां  के  वर्तमान  मंत्रियों  को  पहले  दलों  के  मंत्रियों

 से  भी  ज्यादा  राशि  मिलती  है  ।

 मैं  समझता ह  वर्तमान  पतन  को  पर्याप्त  वेतन  नहीं  कहा  जा  सकती  है  कौर  यदि  हम  यह

 चाहत ेहूँ  कि  विधि  व्यवसाय
 में  से  भ्रच्छे  og  व्यक्ति

 न्यायपालिका
 में

 wea  तब  हमें  उनको

 सेवायें  प्राप्त  करने  के  लिये  भ्रवस्य  BA  वेतन  देने  चाहियें  ।

 मेरे  मित्र  ने  भ्र दाल तों  मे  देरी  का  जिक्र  किया  केवल  न्यायाधीशों  की  संख्या  बढ़

 जाने  से  ही  मामलों  का  निपटारा  जल्दी  से  नहीं  किया  जा  सकता
 ।  इसके  लिये  दक्ष  एवं

 कुदाल  न्यायाधीश  चाहियें  यह  तभी  हो  सकता  है  जब  योग्य  व्यक्ति इस  शर  बढ़े

 एक  न्यायाधीश  की  राय  एक  अच्छे  वकील  की  की  चौथाई  ऐसी  ददा  म

 अ्रच्द्धू  व्यक्ति  इस  कौर  कं  अराग  आ  सकते  हैं
 ?

 फिर  हमें  केवल  वेतन  का  ही  wea  नहीं

 देखना है  |  हमें  वापी  के  लिये  उचित  निवासी  वेतन  भी  देना  चाहिये  इसलिये

 हमें  उनकी  सेवा  की  शर्तों  में  पर्याप्त  सुधार  करने  की  जरूरत

 श्री  सत्ता  नारायण  fag:  मेरे  मित्र  श्री  हेडा  द्वारा  पूर्ववर्ती  भाग  राज्यों  के

 न्यायाधीशों  के  बारे  में  यह  प्रश्न  उठाया  गया  है  कि  क्या  श्राप  उनकी  पुनर्नियुक्ति  के  बाद

 उनकी  पुरानी  सेवा
 को

 अनन्तर  सेवा  मानेंगे  या  नये  सिरे  से  प्रारम्भ  हुई  सेवा ?  वरिष्ठता

 तथा  निवृत्ति  वेतन  दोनों  दृष्टियों  से  ag  प्रशन  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  बन  जाता  है  ।  उन्होंनें

 यह  भी  कहा  है  कि  इनकी  सेवा  को  प्रनन्तर  सेवा  माना  जाना  चाहिये  |  किन्तु  में  उनसे

 इस  बात  पर  सहमत  नहीं  हूं  ।  क्योंकि  भाग  राज्यों  के  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  का

 स्तर  भाग  राज्यों  के  न्यायाधीशों  के  बराबर था  श्र  उनका  वेतन
 प्रधघिकतम

 २०००

 रुपयें  तक  जा  सकता
 था  ।  किन्तु जब  पुनर्गठन  के  परचात्‌ उन्हें उन्चन्या उन्हें  उन् चन् यायालयों  में  नियुक्त  किया

 गया  है  तब  उनकी  सेवा  को  पदोन्नति  मानना  चाहिये  ।  तथा  उनकी  भाग  राज्यों  के  न्यायालयों

 की  सेवा  को  प्रान्तर  नहीं  मानना  चाहिये  |  अधिक
 से  अधिक  हम  उनकी  अराधी  सेवावधि  को

 उन् चन् यायालय  की  सेवा  मान  सकते  हैं  कौर  शीरानी  को  न्यायाधीश  के  समतुल्य |  में

 समझता  हूं  इस  उपखंड  से  जो  अनियमितता  पैदा  हो  गई  है  उसको  इस  प्रकार  दूर  किया

 जा  सकता
 ण  ण

 मिल  waist  में
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 माथुर

 :  में  समझता हूं  मेरे  पुर्व  प्रवक्ता  ने  जो  भाग  राज्यों

 के  न्यायाधीशों  का  सादृश्य  उपस्थित  किया  है  वह  बड़ा  अन्यायपूर्ण  श्र  नियमित  है
 ।

 मै  समझता  हुं  हमें  वरिष्ठता  के  seq  को  निवृत्ति  वेतन  कौर
 छुट्टी  के  weal  के  साथ

 नहीं  मिलाना  चाहिये  ।  मैँ  समझता  वरिष्ठता  के  प्रश्न  के  बारे  में  इन  न्यायाधीशों

 के  साथ  पुरा  न्याय  नहीं  किया  गया  है  ।  मेरी  समझ
 में  नहीं  भ्राता  कि  जब  उन  न्यायाधीशों

 को  भाग  | लिन  राज्यों  के  उच्चन्यायालयों  के  योग्य  पाया  गया  है  तब  उनकी  नियुक्ति  को

 कैसे  पदोन्नति  समझा  जाये  ?  उनको  अनायास  ही  इन  पदों  पर  नहीं  नियुक्त  कर  दिया  गया

 प्रत्येक  व्यक्ति  की  नियुक्ति  से  पहले  उच्चतम  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश  ने  पूरी

 छानबीन  की  थो  |  इस  प्रकार  जब  उनकी  योग्यता के  आधार  पर  उनको  नियुक्त  किया  गया

 है
 तब

 उनको  अरब  यह  कहना  कि  श्रापकी  पुरानी  सेवा  को  नहीं  गिना  जायेगा  उनके  प्रति

 सरासर
 अध्याय  करना  है  |  में  समझता हुं  मंत्री  महोदय  इस  विषय  में  उचित  श्राइवासन  देने

 की  कृपा  करेंगे  ।

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  अरपना  भाषण  कल  जारी  रखें  अब  सभा

 स्थगित  होती  है  ।

 इसके  पश्चात  लोक-सभा  २७  १९५८  के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिये

 स्थगित  हुई  ।

 oe ee  eee
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 पुनर्वास  उपमंत्री  ao  ने  दिल्‍ली  में  निष्क्रांत

 सम्पत्ति के  बारे  में  श्री  राधा  रमण  ate  श्रीमती रेण  चक्रवर्ती  द्वारा

 पूछे  गय  तारांकित  संख्या ७६४  के  उत्तर  में  १  gays

 को  सभा  पटल  पर  रखे  गयें  वक्तव्य  को  शद्ध  करने  के  लिये एक

 वक्तव्य  दिया  |

 विधेयक--पुरस्थापित  VEX

 विनियोग  (  )  2ExE  |

 विधेयक--पारित  ¥ REV—-VRA

 राजस्व  तथा  असैनिक  व्यय  मंत्री =z ( 7 S Q  गोपाल  रेडी  )  ने  विनियोग

 ४)  १९५८  पर  विचार  करने  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 किया  |  प्रस्ताव  स्वीकृत  ड्  |  खंडवार  चर्चा  के  पश्चात्‌  विधेयक  को

 पारित  किया  गया  |

 उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधीश  की  १€  LG  पर

 विचार  करने  के  प्रस्ताव  तथा  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपने  के

 संशोधन  पर  भाग  चर्चा  जारी  रही
 ।

 संशोधन  स्वीकृत  gat  कौर

 विचार  करन  का  प्रस्ताव  स्वीकृत  हम्ना  ।  खंडवार  चर्चा  के

 विधेयक  को  पारित  किया  गया  ।

 विधेयक--विचाराधीन  BRL रेट

 गुह-कार्यो  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (0 aTaT<)  ने  उच्च  न्यायालय  न्यायाधीश

 की  संशोधन  १९  G  पर  विचार करने  का  प्रस्ताव

 प्रस्तुत किया  ।  चर्चा  समाप्त नहीं  हुई  '

 २७  १९४५८  के  लिये

 उड़ीसा  र  बिहार  तथा  उड़ीसा  रोक  मध्य  sear  के  बीच  सीमा  संबंधी  झगडों

 में  निर्णय  करने के  लिये  सीमा  आयोग  नियुक्त  करने  के  बारेमें श्री  मिलती

 के  संकल्प  पर  ग्राम  चर्चा  कौर  प्राय  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  संकल्पों  पर

 चर्चा


